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ट्रंप प्रशासन का बड़़ा फैसला:
20 और देशोों पर अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध, फिलिस्तीनी अथॉरिटी भी सूची मेें शामिल

वॉशिंगटन (एजेेंसी)। अमेरिका के राष्टट्र पति डोनाल्ड ट््ररं प 
ने यात्रा और आव्रजन नीति को और सख्त करत हुए एक 
बड़़ा फैसला लिया है। नए आदेश के तहत 20 और देशो ंके 
नागरिको ंपर अमेरिकी यात्रा प्रतिबंध लगाए गए हैैं, जबकि 
फिलिस्तीनी अथॉरिटी द्वारा जारी यात्रा दस्तावेजो ं पर पूरी 
तरह रोक लगा दी गई है। इस फैसले से अमेरिका आने 
वाले पर््यटको ंऔर स््थथायी रूप से बसने की कोशिश करने 
वालो,ं दोनो ंपर कड़़े प्रतिबंध लागू हो गए हैैं। व्हाइट हाउस 
के अनुसार, अब कुल पांच देशो ंके नागरिको ंपर अमेरिका 
मेें प्रवेश पर पूर््ण प्रतिबंध है, जबकि 15 देशो ंके नागरिको ंपर 
आंशिक रोक लगाई गई है। प्रशासन का कहना है कि यह 
कदम राष्ट्री य सुरक्षा से जुड़़ी गंभीर चिताओ ंको ध्यान मेें रखते 
हुए उठाया गया है।
सुरक्षा कारणो ंका दिया हवाला
सरकार ने बताया कि हाल ही मेें व्हाइट हाउस के पास दो 
नेशनल गार््ड जवानो ंपर गोलीबारी के आरोपी एक अफगान 
नागरिक की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेेंस�ियो ंकी चिताओ ंको 
और मजबूत किया। अधिकारियो ंका कहना है कि कई देशो ं
मेें सरकारी दस्तावेजो ंकी विश्वसनीयता संदिग्ध है, अपराध 
से जुड़़े रिकॉर््ड सही तरीके से उपलब्ध नही ंहोते और इससे 
यात्रियो ंकी पृष्ठभूमि जांच कठिन हो जाती है। ट््ररं प के आदेश 
मेें कहा गया है कि कुछ देशो ं मेें भ्रष्टाचार, राजनीतिक 

अस््थथिरता और कमजोर शासन व्यवस््थथा सुरक्षा, विदेश नीति 
और आव्रजन से जुड़़े जोखिम बढ़़ाती है। इसके अलावा, 
कई देशो ंके नागरिक वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी 
अमेरिका मेें रुक जाते हैैं, और कुछ देश अपने नागरिको ंको 
वापस लेने से इनकार कर देते हैैं।
किन देशो ंपर पूर््ण और आंशिक प्रतिबंध
मंगलवार को प्रशासन ने बुर््ककि ना फासो, माली, नाइजर, 
दक्षिण सूडान और सीरिया को पूर््ण प्रतिबंध सूची मेें शामिल 
किया। दक्षिण सूडान पहले से ही कड़़े प्रतिबंधो ं मेें था। 
आंशिक प्रतिबंध की सूची मेें अंगोला, एंटीगुआ और बारबुडा, 
बेनिन, आइवरी कोस्ट, डोमिनिका, गैबॉन, गाम्बिया, मलावी, 
मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंज़़ानिया, टोगंा, ज़़ाम्बिया 

और जिम्बाब्वे को जोड़़ा गया है। इसके अलावा, लाओस और 
सिएरा लियोन को आंशिक प्रतिबंध से हटाकर पूर््ण प्रतिबंध 
वाले देशो ंमेें डाल दिया गया है, जबकि तुर््क मेनिस्तान पर 
कुछ ढील दी गई है, क््योोंक�ि वहां सुधारो ंका हवाला दिया 
गया है।
कुछ श्रेणियो ंको राहत
हालांकि, प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगो ं के पास 
पहले से वैध अमेरिकी वीजा है, उन पर यह रोक लागू नही ं
होगी। स््थथायी निवास (ग्रीन कार््ड) धारक, राजनयिक, खिलाड़़ी 
और कुछ विशष श्रेणियो ंके वीजा धारको ंको भी छूट दी गई 
है। यदि किसी व्यक्ति का प्रवेश अमेरिका के हित मेें माना 
गया, तो उसे विशष अनुमति दी जा सकती है।
पहले भी विवादो ंमेें रही नीति
गौरतलब है कि ट््ररं प ने जून मेें पहली बार यात्रा प्रतिबंध लागू 
किए थे, जब 12 देशो ंपर पूर््ण और सात देशो ंपर आंशिक 
पाबंदी लगाई गई थी। यह नीति उनके पहले कार््यकाल 
की चर््चचित यात्रा प्रतिबंध नीति की याद दिलाती है, जिसके 
खिलाफ बड़़े पैमाने पर विरोध प्रदर््शन और कानूनी चुनौतियां 
हुई थी।ं समर््थको ं का कहना है कि इससे देश की सुरक्षा 
मजबूत होती है, जबकि आलोचको ं का मानना है कि यह 
नीति लोगो ंको उनके देश के आधार पर अनुचित रूप से 
निशाना बनाती है।

इथियोपिया की संसद को संबोधित कर रहे पीएम मोदी
-सर्वोच्च सम्मान के लिए जताया आभार, भारत-इथियोपिया रिश्ततों को बताया मजबूत
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी को बुधवार, 17 
दिसंबर को इथियोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 
‘ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया’ से सम्मानित 
किया गया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने इथियोपिया 
सरकार और वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त 
किया। उन््होोंन� कहा कि यह सम्मान भारत और 
इथियोपिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे मजबूत 
और स््थथायी संबंधो ंका प्रतीक है। सम्मान ग्रहण करने 
के बाद प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद 
को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन 
मेें इथियोपिया को ‘लैैंड ऑफ लायंस’ बताया और 
कहा कि उनका गृह राज्य गुजरात भी शेरो ं का घर 
है, इसलिए उन्हहें यहां आकर घर जैसा ही महसूस हो 
रहा है।
पीएम मोदी ने इथियोपिया की संसद को किया 
संबोधित
प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद मेें भाषण 
देते हुए कहा कि आज इस प्रतिष्ठित सदन के सामने 
खड़़ा होना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। 
उन््होोंन� कहा, “इथियोपिया, लैैंड ऑफ लायंस मेें आकर 
मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे यहां गहरा अपनापन 
महसूस हो रहा है, क््योोंक�ि मेरा गृह राज्य गुजरात भी 
शेरो ंके लिए जाना जाता है।” पीएम मोदी ने दोनो ंदेशो ं
की साझा सांस्कृत िक विरासत का जिक्र करत हुए 
कहा कि भारत और इथियोपिया की सभ्यताएं प्राचीन 
हैैं और उनके मूल्य एक-दूसरे से जुड़़े हुए हैैं। उन््होोंन� 

संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए कहा कि यहां 
आना उनके लिए गर््व का विषय है। प्रधानमंत्री ने यह 
भी कहा कि वह भारत के 140 करोड़ लोगो ंका संदेश 
लेकर इथियोपिया आए हैैं।
सर्वोच्च सम्मान मिलने पर क्या बोले पीएम 
मोदी?
इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजे जाने पर पीएम 
मोदी ने इसे भारत के लोगो ंकी ओर से विनम्रतापूर््वक 
स्वीकार किया। उन््होोंन� कहा कि इथियोपिया आज 
इसलिए प्रगति कर रहा है क््योोंक�ि उसकी जड़ें गहरी हैैं 
और वह भविष्य को खुले दिल से अपनाने की क्षमता 
रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भी अपनी 
प्राचीन सभ्यता और सांस्कृत िक विरासत को संजोते 
हुए आधुनिक भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन््होोंन� 
दोनो ं देशो ं के बीच सहयोग और मित्रता को और 
मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

CM नीतीश कुमार की हिजाब वाली हरकत पर बवाल
-वीडियो वायरल होने के बाद धार््ममिक स्वतंत्रता और महिला सम्मान पर छिड़़ी बहस
नई दिल्ली । बिहार मेें नवनियुक्त आयुष 
चिकित्सको ं को नियुक्ति पत्र सौपंने के 
दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़़ा 
एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी 
से वायरल हो गया है। इस वीडियो के 
सामने आने के बाद यह कार््यक्रम केवल 
एक प्रशासनिक आयोजन न रहकर 
राजनीतिक, सामाजिक और अंतरराष्ट्री य 
बहस का विषय बन गया है। मामले को 
लेकर धार््ममिक स्वतत्रता, महिला सम्मान 
और व्यक्तिगत सहमति जैसे गंभीर सवाल 
उठाए जा रहे हैैं।
यह कार््यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद 
मेें आयोजित किया गया था, जहां एक 
हजार से अधिक आयुष चिकित्सको ं को 
नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे। इसी दौरान 
मंच पर हुई एक घटना ने पूरे आयोजन की 

दिशा बदल दी।
महिला आयुष चिकित्सक से जुड़़ा 
मामला
वायरल वीडियो के अनुसार, नियुक्ति पत्र 
लेने मंच पर पहुुंची एक महिला आयुष 
चिकित्सक, जिनका नाम नुसरत परवीन 
बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री के सामने 
खड़़ी थी।ं वीडियो मेें मुख्यमंत्री नीतीश 
कुमार कथित तौर पर उनके चेहरे की ओर 
इशारा करत हुए हाथ बढ़़ात दिखाई देते 
हैैं, जिसके दौरान महिला का हिजाब हटता 
हुआ नजर आता है। इस क्षण मेें महिला 
चिकित्सक असहज दिखती हैैं। हालांकि 
यह एक औपचारिक सरकारी कार््यक्रम 
था, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद 
इस घटना को महिला की व्यक्तिगत 
गरिमा और धार््ममिक आस््थथा से जोड़कर 

देखा जाने लगा।
सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया
वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया 
पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कई 
लोगो ंने मुख्यमंत्री के व्यवहार को अनुचित 
बताते हुए सार््वजनिक माफी की मांग की। 
यूजर््स का कहना है कि किसी भी व्यक्ति 
की धार््ममिक पहचान और निजी सीमाओ ं
का सम्मान किया जाना चाहिए, विशषकर 

सार््वजनिक मंच पर। मामले ने मीडिया का 
भी ध्यान खीचंा और पाकिस्तान के प्रमुख 
अख़बार डॉन मेें इस पर रिपोर््ट प्रकाशित 
हुई। रिपोर््ट मेें महिला की सहमति का 
सवाल उठाया गया और बताया गया कि 
सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे 
तक की मांग की जा रही है।
पाकिस्तान से आई धमकी और 
बयान
विवाद उस समय और गंभीर हो गया जब 
पाकिस्तान के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी 
ने एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश 
कुमार को धमकी दी। उसने माफी न 
मांगने की स््थथिति मेें गंभीर परिणाम भुगतने 
की चेतावनी दी। भारत मेें इस बयान 
को उकसावे और प्रोपेगेेंडा फैलाने की 
कोशिश के रूप मेें देखा जा रहा है।

मानवाधिकार संगठनो ंकी जांच की 
माग
इस मामले पर पाकिस्तान के कुछ 
मानवाधिकार संगठनो ंने भी प्रतिक्रिया दी 
है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद और 
मानवाधिकार आयोग ने घटना की निदा 
करत हुए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की 
मांग की है।
संगठनो ं का कहना है कि यह मामला 
महिला की गरिमा, धार््ममिक स्वतत्रता और 
बुनियादी मानवाधिकारो ंसे जुड़़ा है। साथ 
ही उन््होोंन� मांग की है कि संबंधित महिला 
चिकित्सक से आधिकारिक माफी मांगी 
जाए और भविष्य मेें इस तरह की घटनाओ ं
को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय 
किए जाएं।

विदेश मंत्री जयशंकर ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू 
से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर््चचा

नई दिल्ली (एजेेंसी)। विदेश मंत्री 
एस. जयशंकर ने यरुशलम मेें 
इजरायल के प्रधानमंत्री बेेंजामिन 
नेतन्याहू से मुलाकात की और 
प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी की ओर 
से उन्हहें शुभकामनाएं दी।ं इस 
दौरान दोनो ं नेताओ ं ने भारत 
और इजरायल के बीच तकनीक, 
अर््थव्यवस््थथा, कौशल और प्रतिभा, 
कनेक्टिविटी और सुरक्षा सहित 
कई क्षेत््रोों मेें सहयोग बढ़़ाने पर 
चर््चचा की। बुधवार को सोशल 
मीडिया प्लेटफॉर््म X पर जयशंकर 
ने लिखा, “आज शाम यरुशलम मेें 
इजरायल के प्रधानमंत्री बेेंजामिन 
नेतन्याहू से मुलाकात कर खुशी 
हुई। प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी की ओर 

से शुभकामनाएं दी।ं तकनीक, 
अर््थव्यवस््थथा, कौशल और प्रतिभा, 
कनेक्टिविटी और सुरक्षा के क्षेत््रोों 
मेें सहयोग को और गहरा करने 
पर चर््चचा हुई। क्षेत्रीय और वैश्विक 
घटनाक्रमो ं पर उनके विचारो ं
को महत्व दिया। मुझे विश्वास है 
कि हमारी रणनीतिक साझेदारी 
और मजबूत होगी।” बैठक के 
बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी 
X पर पोस्ट किया, “आज शाम 
मैैंन� यरुशलम मेें अपने कार््ययालय 
मेें भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. 
जयशंकर से मुलाकात की।”
इससे पहले मंगलवार को विदेश 
मंत्री जयशंकर ने इजरायल के 
राष्टट्र पति इसाक हर्जज़ोग से भी 

मुलाकात की। इस दौरान दोनो ं
पक््षोों ने भारत–इजरायल रणनीतिक 
साझेदारी की समीक्षा की और 
इसे आगे बढ़़ाने पर चर््चचा की। X 
पर जयशंकर ने लिखा, “आज 
इजरायल के राष्टट्र पति इसाक 
हर्जज़ोग से मुलाकात कर सम्मानित 
महसूस किया। राष्टट्र पति द्रौपदी 
मुर््ममु और प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी की 
ओर से शुभकामनाएं दी।ं हमारी 
रणनीतिक साझेदारी और इसे और 
मजबूत करने पर चर््चचा हुई। क्षेत्र 
मेें स््थथायी शांति के लिए भारत के 
दृढ़ समर््थन की पुष्टि की।” राष्टट्र पति 
हर्जज़ोग ने भी जयशंकर से मुलाकात 
पर खुशी जताते हुए X पर लिखा 
कि दोनो ंपक््षोों ने रणनीतिक संबंधो ं
को मजबूत करने और क्षेत्रीय 
सहयोग को बढ़़ाने के तरीको ं पर 
चर््चचा की, खासतौर पर भारत–
मध्य पूर््व–यूरोप आर््थथिक कॉरिडोर 
(IMEC) के माध्यम से। इसके 
अलावा, विदेश मंत्री जयशंकर ने 
इजरायल के अर््थव्यवस््थथा और 
उद्योग मंत्री नीर बार््ककात से भी 
मुलाकात की। इस बैठक मेें दोनो ं

देशो ं के बीच निवेश और नवाचार 
सहयोग को और आगे बढ़़ाने पर 
विचार किया गया। जयशंकर ने 
X पर लिखा, “आज यरुशलम मेें 
इजरायल के अर््थव्यवस््थथा और 
उद्योग मंत्री नीर बार््ककात से अच्छी 
बैठक हुई। निवेश और नवाचार 
सहयोग को आगे बढ़़ाने पर चर््चचा 
की। भारत–इजरायल मुक्त व्यापार 
समझौते (FTA) को जल्द पूरा 
करने को लेकर विश्वास जताया, 
जिससे आर््थथिक साझेदारी को और 
मजबूती मिलेगी।” इजरायल के 
मंत्री नीर बार््ककात ने भी X पर कहा 
कि उन्हहें जयशंकर से मिलकर 
खुशी हुई। उन््होोंन� बताया कि दोनो ं
पक््षोों ने मुक्त व्यापार समझौते से 
पहले के फ्रे मवर््क  समझौते से जुड़़े 
मुद््दोों पर चर््चचा की, जिस पर उन््होोंन� 
करीब तीन सप्ताह पहले भारत 
के साथ हस्ताक्षर किए थे। उन््होोंन� 
कहा कि भविष्य का यह समझौता 
इजरायल के लिए बड़़ा बाजार 
खोलेगा, व्यापार बाधाओ ंको कम 
करेगा और इजरायली निर््ययात को 
बढ़़ावा देगा।

बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर 
हिमंत बिस्वा सरमा का कड़़ा पलटवार

-बोले– ‘गैरजिम्मेदाराना बयान बर््ददाश्त नहीीं, भारत चुप नहीीं रहेगा’
नई दिल्ली । बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी 
(NCP) के नेता हसनत अब्दुल्ला द्वारा भारत के 
खिलाफ दिए गए भड़काऊ बयान पर असम के 
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कड़़ा जवाब दिया है। 
सीएम सरमा ने मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 को कहा 
कि बांग्लादेश मेें एक वर््ग लगातार यह कह रहा है कि 
भारत के पूर्वोत्तर राज््योों को पड़़ोसी देश मेें मिला दिया 
जाना चाहिए, जो न सिर््फ  गैरजिम्मेदाराना बल्कि बेहद 
खतरनाक सोच है। उन््होोंन� साफ कहा कि भारत इस 
तरह की धमकियो ंपर चुप नही ंबैठेगा।
हसनत ने दिया था भारत को तोड़ने का बयान
सीएम हिमंत बिस्वा सरमा, बांग्लादेश की एनसीपी 
पार्टी के वरिष्ठ नेता हसनत अब्दुल्ला के उस बयान 
पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमेें उन््होोंन� कहा था कि 
अगर नई दिल्ली बांग्लादेश को अस््थथिर करने की 
कोशिश करती है, तो ढाका को भारत के पूर्वोत्तर 
राज््योों को अलग-थलग करने और वहां अलगाववादी 
तत््वोों को समर््थन देने पर विचार करना चाहिए। हसनत 
अब्दुल्ला ने अपने बयान मेें कहा था, “अगर भारत उन 
ताकतो ंको शरण देता है जो बांग्लादेश की संप्रभुता, 
लोकतांत्रिक अधिकारो ंऔर मानवाधिकारो ंका सम्मान 
नही ंकरती,ं तो बांग्लादेश भी जवाब देगा।” इस बयान 
के बाद भारत मेें राजनीतिक और रणनीतिक हलको ंमेें 
तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली।
बांग्लादश की मानसिकता को जवाब मिलेगा

असम के लुमडिग मेें एक कार््यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री 
हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि पिछले एक साल से 
बांग्लादेश से इस तरह के बयान लगातार सामने आ रहे 
हैैं। उन््होोंन� कहा, “भारत एक विशाल देश है, परमाणु 
शक्ति संपन्न राष्टट्र  है और दुनिया की चौथी सबसे बड़़ी 
अर््थव्यवस््थथा है। बांग्लादेश इस तरह की बातेें सोच भी 
कैसे सकता है?” सीएम सरमा ने बांग्लादेश की इस 
सोच को “नापाक और भ्रामक” करार देते हुए कहा 
कि ऐसी मानसिकता को किसी भी तरह से बढ़़ावा नही ं
दिया जाना चाहिए। उन््होोंन� यह भी कहा कि बांग्लादेश 
को दी जाने वाली मदद और सहयोग पर भी गंभीरता 
से पुनर््वविचार किया जाना चाहिए। हिमंत बिस्वा सरमा 
ने सख्त लहजे मेें कहा, “हमेें उन्हहें यह सबक सिखाना 
चाहिए कि अगर वे इसी तरह भारत के खिलाफ 
बयानबाजी करत रहे, तो हम चुप नही ंबैठेें गे।”

बढ़ते प्रदषूण के बीच दिल्ली सरकार की सख्त चेतावनी
-‘WFH नियम का 100 फीसदी पालन करेें, नहीीं तो होगी कार््रवाई’
नई दिल्ली । दिल्ली मेें लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को 
देखते हुए रेखा गुप्ता सरकार द्वारा लागू किए गए 50 
प्रतिशत वर््क  फ्रॉम होम नियम को लेकर सख्ती बढ़़ा 
दी गई है। पहले ही सरकारी और निजी कार््ययालयो ंमेें 
आधी कार््यबल के साथ काम करने के निर्देश दिए जा 
चुके हैैं। अब दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने 
इस आदेश को दोबारा दोहराते हुए कहा है कि वर््क  
फ्रॉम होम नियम का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित 
किया जाए। मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली 
के सभी सरकारी और निजी विभागो ं मेें 50 फीसदी 
वर््क  फ्रॉम होम लागू है और इसमेें किसी भी तरह की 
लापरवाही बर््ददाश्त नही ंकी जाएगी। उन््होोंन� चेतावनी 
दी कि यदि किसी कार््ययालय मेें इस नियम का उल्लंघन 
पाया गया, तो संबंधित संस््थथान के खिलाफ कार््रवाई 
की जा सकती है।
फुल वर््क फोर््स के साथ चलेेंगे ये विभाग
प्रेस कॉन्फफ्ररें स मेें मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि 
CAQM और पर््ययावरण विभाग द्वारा जारी दिशा-
निर्देशो ंके अनुसार दिल्ली मेें 50 फीसदी अटेेंडेेंस का 
नियम लागू किया गया है। उन््होोंन� कहा कि कल से 
दिल्ली के सभी प्रतिष्ठानो ं मेें केवल आधा स्टाफ ही 
कार््ययालय मेें उपस््थथित रहेगा और बाकी कर््मचारियो ंको 
वर््क  फ्रॉम होम करना होगा। हालांकि, कुछ आवश्यक 
सेवाओ ं को इस नियम से बाहर रखा गया है। हेल्थ 
केयर सेवाएं, अस्पताल, फायर डिपार््टमेेंट, जेल और 
सार््वजनिक परिवहन जैसी आवश्यक सेवाएं पूरी 
कार््यबल के साथ संचालित होती रहेेंगी। इसके अलावा 

अन्य सभी सरकारी और निजी संस््थथानो ंमेें यह नियम 
सख्ती से लागू किया जाएगा। कपिल मिश्रा ने आगे 
कहा कि दिल्ली मेें इस समय ग्रैप-4 लागू है। ग्रैप-3 के 
दौरान 16 दिनो ंतक निर््ममाण कार््य बंद रहा था। उन््होोंन� 
बताया कि दिल्ली मेें पंजीकृत श्रमिको ंको सरकार की 
ओर से 10,000 रुपये सीधे उनके खातो ंमेें दिए जाएंगे 
और ग्रैप-4 समाप्त होने के बाद भी उसी आधार पर 
सहायता जारी रहेगी।
AAP पर साधा निशाना
बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा बीजेपी 
सरकार पर सवाल उठाए जाने पर मंत्री कपिल मिश्रा 
ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन््होोंन� कहा कि अरविद 
केजरीवाल हर साल प्रदूषण के समय एक महीने की 
छुट्टी पर क््योों चले जाते थे, इसका जवाब दिया जाना 
चाहिए। उन््होोंन� कहा कि आज जब दिल्ली की एक 
महिला मुख्यमंत्री लगातार काम कर रही हैैं, तो आम 
आदमी पार्टी उनके खिलाफ राजनीति कर रही है। 
कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली और पंजाब की जनता 
सब देख रही है और आने वाले समय मेें इसका जवाब 
जरूर देगी।

उत्तराखंड सरकार को झटका:
धर््माांतरण कानून पर फिलहाल ब्रेक, 

राज्यपाल ने लौटाया विधेयक
देहरादून। उत्तराखंड मेें जबरन 
धर््माांतरण के खिलाफ सख्त सजा का 
प्रावधान करने वाले धामी सरकार के 
महत्वाकांक्षी विधेयक पर फिलहाल 
विराम लग गया है। राज्यपाल 
लेफ्टिनेेंट जनरल (सेवानिवृत्त) 
गुरमीत सिह ने उत्तराखंड धर््म 
स्वतत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 
को मंजूरी देने के बजाय पुनर््वविचार 
के लिए राज्य सरकार को वापस 
लौटा दिया है। इससे सरकार की उस 
कोशिश को झटका लगा है, जिसमेें 
गंभीर धर््माांतरण मामलो ं मेें उम्रकैद 
तक की सजा का प्रावधान किया 
गया था। धामी सरकार ने हाल ही मेें 
जबरन धर््माांतरण के मामलो ं मेें दंड 
को और कठोर बनाने के लिए कानून 
मेें संशोधन किया था। यह संशोधित 
विधेयक अगस्त 2025 मेें गैरसैैंण मेें 
आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान 
पारित कर राज्यपाल की मंजूरी के 
लिए भेजा गया था। हालांकि, सूत््रोों 
के अनुसार विधेयक के ड््रराफ्ट  मेें 
कुछ तकनीकी और कानूनी खामियां 
पाई गईं। इन््हीीं  कारणो ं से राज्यपाल 
ने विधेयक पर अपनी सहमति देने 
से पहले सरकार से दोबारा विचार 
करने को कहा है। विधायी विभाग 
को यह विधेयक मंगलवार को वापस 
प्राप्त हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियो ं
के मुताबिक अब सरकार के सामने 
दो रास्ते हैैं। पहला, यदि सरकार 
कानून को जल्द लागू करना चाहती 
है तो अध्यादेश के जरिए इसे प्रभावी 
बनाया जा सकता है। दूसरा विकल्प 
यह है कि अगले विधानसभा सत्र मेें 
संशोधित विधेयक को दोबारा पेश 
कर पारित कराया जाए और फिर 
राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा 
जाए। गौरतलब है कि उत्तराखंड मेें 
धर््माांतरण से जुड़़े कानून को पहले भी 
सख्त किया जा चुका है। वर््ष 2018 
मेें उत्तराखंड धर््म स्वतत्रता अधिनियम 
लागू किया गया था। इसके बाद 
2022 मेें धामी सरकार ने संशोधन 
कर सजा के प्रावधानो ं को और 
कड़़ा किया। इसके बावजूद सरकार 
का मानना रहा है कि संगठित और 

गंभीर मामलो ं पर लगाम कसने के 
लिए और सख्त कानून जरूरी हैैं। 
विधेयक 2025 मेें कई अहम बदलाव 
प्रस्तावित थे। छल, बल या प्रलोभन से 
धर््माांतरण कराने पर सजा की अवधि 
दो से सात साल से बढ़़ाकर तीन 
से दस साल करने का प्रस्ताव था। 
शिकायत दर््ज कराने का अधिकार 
किसी भी व्यक्ति को देने और डीएम 
को आरोपियो ंकी संपत्ति कुर््क  करने 
का अधिकार देने का प्रावधान भी 
शामिल था। सबसे सख्त प्रावधान 
विवाह का झांसा, नाबालिगो ं से जुड़़े 
अपराधो ं या दुष्कर््म जैसे मामलो ं मेें 
20 साल से आजीवन कारावास तक 
की सजा का था। अब राज्यपाल के 
फैसले के बाद सबकी नजरेें  सरकार 
के अगले कदम पर टिकी हैैं।

गोवा नाइटक्लब अग्निकांड:
लूथरा ब्रदर््स गोवा लाए गए, पूछताछ से पहले एक ने सीने मेें दर््द की शिकायत

नई दिल्ली (एजेेंसी)। उत्तरी गोवा के अरपोरा स््थथित ‘बर््च बाय रोमियो लेन’ नाइटक्लब मेें 6 दिसंबर को हुए भीषण 
अग्निकांड के मामले मेें सह-मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को थाईलैैंड से निर््ववासित किए जाने के बाद बुधवार 
(17 दिसंबर 2025) को दिल्ली से गोवा लाया गया। इस दर््दनाक हादसे मेें 25 लोगो ंकी मौत हो गई थी, जिसके 
बाद से ही दोनो ंआरोपी फरार चल रहे थे। गोवा पुलिस की टीम लूथरा बंधुओ ंको सुबह 10.45 बजे मोपा स््थथित 
मनोहर अंतरराष्ट्री य हवाई अड्डे पर लेकर पहुुंची। अधिकारियो ंके अनुसार, आग की घटना को लेकर उनसे विस्तृत 
पूछताछ की जाएगी। एयरपोर््ट से उतरने के बाद दोनो ंको शिओलिन मेडिकल हेल्थ केयर सेेंटर ले जाया गया, 
जहां एक भाई ने सीने मेें दर््द  की शिकायत की। इसके बाद उन्हहें नॉर््थ गोवा डिस्ट्रिक्ट  अस्पताल मेें चिकित्सकीय 
जांच और इलाज के लिए भेजा गया। पुलिस ने बताया कि मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने के बाद आरोपियो ंको अंजुना 
पुलिस थाने ले जाया जा सकता है। अग्निकांड के बाद अंजुना पुलिस ने लूथरा बंधुओ ंके खिलाफ गैर-इरादतन 
हत्या सहित गंभीर धाराओ ंमेें मामला दर््ज किया था। पूछताछ के बाद उन्हहें नियमित रिमांड के लिए मापुसा की 
अदालत मेें पेश किए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि दोनो ंआरोपी 7 दिसंबर की सुबह, आग लगने की 
घटना के कुछ ही घंटो ंबाद थाईलैैंड के फुकेट भाग गए थे। इसके बाद उनके खिलाफ इंटरपोल का ‘ब्लू कॉर््नर 
नोटिस’ जारी किया गया और पासपोर््ट रद्द कर दिए गए। भारत सरकार के अनुरोध पर 11 दिसंबर को थाई 
अधिकारियो ंने उन्हहें हिरासत मेें लिया और बाद मेें निर््ववासन की प्रक्रिया पूरी की। इस मामले मेें गोवा पुलिस पहले 
ही नाइटक्लब के पांच प्रबंधको ंऔर स्टाफ सदस््योों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब लूथरा बंधुओ ंकी पूछताछ से 
हादसे के कारणो ंऔर सुरक्षा चूक को लेकर कई अहम खुलासो ंकी उम्मीद की जा रही है।
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रॉयल पत्रिका
 संपादकीय....

मनरेगा मेें बदलाव क्ययों? उपलब्धियोों, आरोपोों 
और बदलती जरूरतोों के बीच सरकार का तर््क

वर््ष 2005 मेें शुरू हुई महात्मा 
गांधी राष्ट्री य ग्रामीण रोजगार 
गारंटी योजना (मनरेगा) को 
ग्रामीण भारत के लिए एक 
सामाजिक सुरक्षा कवच के रूप 
मेें देखा गया। इसका मूल उद्देश्य 
था—ग्रामीण परिवारो ंको साल मेें 
कम से कम 100 दिन का मजदूरी 
आधारित रोजगार देकर गरीबी, 
भुखमरी और मजबूरी मेें होने वाले 
पलायन को रोकना। अब सरकार 
इस योजना के नाम और प्रारूप 
दोनो ंमेें बदलाव की बात कर रही 
है, तो स्वाभाविक है कि सवाल 
उठे—आखिर ऐसा क््योों और किस 
आधार पर? सरकार का तर््क  है 
कि बीते दो दशको ं मेें देश की 
सामाजिक-आर््थथिक स््थथिति मेें बड़़ा 
बदलाव आया है। जारी मसौदे और 
एफएक्यू मेें कहा गया है कि गरीबी 
दर 12 वर्षषों मेें 25.7 प्रतिशत से 
घटकर 4.86 प्रतिशत रह गई है। 
यदि यह दावा सही माना जाए तो 
यह संकेत देता है कि जिस व्यापक 
गरीबी को ध्यान मेें रखकर मनरेगा 
की परिकल्पना की गई थी, उसकी 
तीव्रता अब पहले जैसी नही ंरही। 
ऐसे मेें सरकार यह मानती है कि 
योजना को मौजूदा जरूरतो ं के 
अनुरूप ढालना आवश्यक हो गया 
है। सरकार की दूसरी बड़़ी दलील 
योजना मेें कथित अनियमितताओ ं
और भ्रष्टाचार से जुड़़ी है। एफएक्यू 
मेें पश्चिम बंगाल के 19 जिलो ंका 
उदाहरण देते हुए कहा गया है कि 
वहां बिना काम के भुगतान और 
फंड के दुरुपयोग के मामले सामने 
आए। इसके अलावा 2025-26 
की मॉनिटरिंग मेें 23 राज््योों मेें या 
तो काम बिल्कु ल नही ंहुआ या खर््च 
स्वीकृत राशि से कम पाया गया। 
कुल मिलाकर लगभग 193 करोड़ 
रुपये के मिसएप्रोप्रिएशन की बात 
कही गई। सरकार के अनुसार, 

इन खामियो ं ने यह स्पष्ट कर 
दिया कि मौजूदा ढांचा जवाबदेही 
और प्रभावशीलता के लिहाज से 
कमजोर है। हालांकि, इस तर््क  के 
दूसरे पहलू को भी नजरअंदाज 
नही ं किया जा सकता। यदि 
औसतन एक लाख करोड़ रुपये 
के वार््षषिक बजट मेें 193 करोड़ 
रुपये की गड़बड़़ी सामने आती 
है, तो यह कुल खर््च का लगभग 
1.93 प्रतिशत ही है। किसी भी 
बड़़े सार््वजनिक कार््यक्रम मेें 
इतनी मात्रा को पूरी योजना की 
विफलता का आधार बनाना कई 
विशषज््ञोों को उचित नही ं लगता। 
इसके उलट, मनरेगा ने महिलाओ ं
की भागीदारी को सवा गुना तक 
बढ़़ाया और करीब 12 करोड़ 
श्रमिको ं को काम से जोड़़ा—यह 
अपने आप मेें एक बड़़ी उपलब्धि 
है। कोरोना महामारी के बाद 
मनरेगा की प्रासंगिकता और भी 
स्पष्ट हुई। लॉकडाउन के दौरान 
जब शहरी रोजगार ठप हो गए, 
तब यही योजना ग्रामीण गरीबो ं
के लिए जीवनरेखा बनी। लाखो ं
प्रवासी मजदूर गांव लौटे और 
मनरेगा के तहत मिले काम ने उन्हहें 
भुखमरी और पूरी तरह टूट जाने 
से बचाया। यही वजह है कि वर्लल्ड 
बैैंक जैसी अंतरराष्ट्री य संस््थथा ने भी 
“द स्टेट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट” 
रिपोर््ट मेें इस योजना को दुनिया 
की बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा 
योजनाओ ंमेें गिना। ऐसे मेें सवाल 
यह नही ं है कि मनरेगा गलत हो 
गई, बल्कि यह है कि सरकार इसे 
किस दिशा मेें ले जाना चाहती है। 
कृषि कार््य के दौरान दो महीने 
का ब्रेक और कार््यदिवस 100 से 
बढ़़ाकर 125 करना यह संकेत 
देता है कि सरकार इसे खेती के 
पूरक के रूप मेें देखना चाहती है, 
न कि उसके विकल्प के रूप मेें।

सार््वजनिक उपक्रमोों के दौर की वापसी का संकेत देता इंडिगो संकट, निजी 
विमानन पर सरकारी दखल ने खड़़े किए गंभीर सवाल

-निजी क्षेत्र की सफलता पर संकट, इंडिगो प्रकरण ने सरकार और बाजार के रिश्ते उजागर किए
भारत मेें आर््थथिक सुधारो ं के 
बाद निजी क्षेत्र को जिस भरोसे 
के साथ आगे बढ़़ाया गया था, 
उसका सबसे चमकदार उदाहरण 
नागरिक विमानन रहा है। सरकारी 
नियंत्रण, लाइसेेंस-परमिट राज 
और सार््वजनिक उपक्रमो ं की 
अक्षमताओ ं से बाहर निकलकर 
इस सेक्टर ने न सिर््फ  तेज़़ी से 
विस्तार किया, बल्कि दुनिया को 
दिखा दिया कि अगर सही नीतिगत 
माहौल मिले तो भारतीय निजी 
कंपनियां वैश्विक मानको ंपर खड़़ी 
हो सकती हैैं। इंडिगो इसी कहानी 
का सबसे बड़़ा अध्याय है। लेकिन 
आज वही इंडिगो संकट के केें द्र मेें 
है और उससे भी बड़़ा सवाल यह 
है कि इस संकट से निपटने के 
नाम पर सरकार जिस तरह आगे 
बढ़ रही है, उससे निजी क्षेत्र की 
क्षमताओ ंऔर स्वायत्तता पर गंभीर 
सवाल खड़़े हो गए हैैं। इंडिगो 
को लेकर सामने आई घटनाओ ं
पर तीन तरह की प्रतिक्रियाएं 
स्वाभाविक हैैं और दिलचस्प बात 
यह है कि तीनो ं प्रतिक्रियाओ ं के 
भीतर एक गहरी हताशा छुपी है। 
पहली प्रतिक्रिया यह हो सकती 
है कि इंडिगो के संस््थथापक 
और उसके शीर््ष प्रबंधक बेहद 
नासमझ, अदूरदर्शी या अहंकारी 
रहे होगें, जिन््होोंन� इतनी बड़़ी और 
सफल कंपनी को इस हालात तक 
पहुुंचने दिया। दूसरी प्रतिक्रिया यह 
है कि जो भी सरकार से, खासकर 
उस दौर मेें, टकराव मोल लेने की 
सोच रहा होगा जब अंतरराष्ट्री य 
कूटनीति के स्तर पर संवेदनशील 
मेहमान—जैसे रूस के राष्टट्र पति 
व्लादिमीर पुतिन—देश मेें मौजूद 
हो,ं वह बड़़ी भूल कर रहा है। और 
तीसरी प्रतिक्रिया उन लोगो ंकी है 
जो दशको ंसे यह तर््क  देते आए हैैं 
कि जिन क्षेत््रोों मेें निजी क्षेत्र बेहतर 
सेवा दे सकता है, वहां सरकार को 
दखल नही ंदेना चाहिए। ऐसे लोग 
हैरानी और गुस्से मेें पूछ सकते 
हैैं कि आप इतने लापरवाह कैसे 

हो सकते हैैं कि इस पूरे सिद््धाांत 
को ही उलट कर रख देें? सच्चाई 
यह है कि भारतीय निजी विमानन 

उद्योग ने बीते वर्षषों मेें कई झटके 
सहे हैैं और फिर भी खुद को 
संभाला है। जेट एयरवेज और 
किगफिशर जैसी बड़़ी एयरलाइनो ं
का बिखरना इस सेक्टर के लिए 
किसी बड़़े सदमे से कम नही ंथा। 
इसके बावजूद निजी विमानन ने न 
सिर््फ  खुद को जिदा रखा, बल्कि 
विस्तार भी किया। एअर इंडिया 
का निजीकरण हुआ और यह एक 
ऐसा कदम था जिसने साफ संदेश 
दिया कि सरकार अब कारोबारी 
संचालन से बाहर निकलना चाहती 
है। उस वक्त पुरानी हुकूमत के 
कई लोग अपनी ‘सत्ता’ छिन जाने 
से खिन्न थे, क््योोंक�ि अब सरकारी 
खजाने से विमान खरीदने, 
नौकरियां बांटने, ठेके देने और 
उपभोग की चीजो ं की खरीद 
का सिलसिला थम गया था। एक 
मायने मेें सरकार को कम-से-कम 
एक बड़़े सेक्टर मेें अप्रासंगिक 
बना दिया गया था। निजी विमानन 
की यह सफलता ऐसी थी, जिससे 
दुनिया ईर्ष्या कर सकती थी। 
टेलीकॉम सेक्टर मेें आज भी 
सरकार के पास कुछ पुराने 

अधिकारो ंके अवशेष मौजूद हैैं—
स्पेक्टट्र म की नीलामी, बीएसएनएल 
के रूप मेें एक सक्रिय सार््वजनिक 

उपक्रम और वोडाफोन-आइडिया 
मेें 49 फीसदी इक्विटी। लेकिन 
नागरिक विमानन मेें सरकार के 
हाथ मेें महत्वहीन हेलीकॉप्टर चार््टर 
सेवाओ ंके सिवा कुछ नही ंबचा है। 
लगभग सभी बड़़े और महत्वपूर््ण 
एयरपोर््ट निजी हाथो ं मेें जा चुके 
हैैं और जो बचे हैैं, वे भी जल्द ही 
उसी राह पर हैैं। यानी यह सेक्टर 
लगभग पूरी तरह बाजार के भरोसे 
छोड़ दिया गया था। लेकिन अब 
ऐसा लगता है कि सरकार एक 
बार फिर इस सेक्टर मेें ‘वापसी’ 
कर रही है—और वह भी बेहद 
आक्रामक अंदाज़ मेें। इंडिगो 
संकट के दौरान जिस तरह से 
केें द्रीय मंत्री टीवी चैनलो ंपर एक के 
बाद एक इंटरव्यू देते नजर आए, 
उससे यह संदेश गया कि सरकार 
न सिर््फ  हालात पर नजर रखे हुए 
है, बल्कि सीधे तौर पर हस्तक्षेप 
करने को भी तैयार है। मंत्री जी ने 
न सिर््फ  संकट को दुरुस्त करने के 
वादे किए, बल्कि परोक्ष रूप से 
उन सूचीबद्ध कंपनियो ं के प्रबंधन 
को अपने हाथ मेें लेने की बात भी 
कही, जिनका संयुक्त बाजार मूल्य 

लगभग 2 लाख करोड़ रुपये यानी 
करीब 24 अरब डॉलर है। यह 
अपने आप मेें हैरान करने वाला 

दृश्य था। निजी कंपनियो ंमेें अगर 
घालमेल होता है, तो आमतौर पर 
उसका जवाबदेह सीईओ या बोर््ड 
होता है। लेकिन यहां ऐसा लग रहा 
था मानो एक मंत्री खुद सीईओ 
की भूमिका निभा रहे हो।ं मंत्री 
ने खुले तौर पर सीईओ की छुट्टी 
कर देने की बात कही और उसे 
सेक्टर के रेगुलेटर के सामने पेश 
होने का हुक्म भी दिया। यह सब 
ऐसे समय मेें हुआ, जब कंपनी 
पहले से ही दबाव मेें थी और 
बाजार मेें अनिश्चितता का माहौल 
था। इस पूरी प्रक्रिया मेें एक और 
दिलचस्प मोड़ तब आया, जब 
इंडिगो के सीईओ ने पायलटो ं के 
काम के घंटो ं से जुड़़े उन नियमो ं
को वापस ले लिया, जिन्हहें लागू 
करवाने मेें केें द्रीय मंत्रालय और 
रेगुलेटर पिछले दो वर्षषों से नाकाम 
रहे थे। यानी जो काम सरकार 
और उसका नियामक तंत्र नही ं
कर पाया, वह एक निजी कंपनी 
के प्रबंधन ने दबाव मेें आकर 
कर दिया। इसके बाद कंपनी ने 
फरवरी 2026 तक अपनी उड़़ानो ं
की संख्या मेें कटौती करने का 

ऐलान किया। यह फैसला यात्रियो ं
के लिए भी झटका था और बाजार 
के लिए भी। इसी बीच मंत्री की 
ओर से यह बयान भी आया कि 
‘डुओपोली’ यानी दो कंपनियो ंका 
वर््चस्व किसी भी सेक्टर के लिए 
अच्छा नही ंहोता। उनका कहना 
था कि वे चाहते हैैं कि देश मेें 
कम-से-कम पांच एयरलाइंस हो ं
और हर एक के पास 100-100 
विमान हो।ं सुनने मेें यह विचार 
आकर््षक लग सकता है, लेकिन 
सवाल यह है कि क्या बाजार की 
वास्तविकता भी इसकी इजाजत 
देती है? क्या सरकार यह तय 
करेगी कि कितनी कंपनियां होगंी 
और उनके पास कितने विमान 
होगें? यहां तुलना अमेरिका के 
‘बेबी बेल्स’ वाले दौर से की जाने 
लगी। एक समय अमेरिका मेें 
एटीएंडटी के एकाधिकार को 

तोड़कर उसे कई ‘रीजनल बेल 
ऑपरेटिग’ कंपनियो ंमेें बांट दिया 
गया था। लेकिन उस ऐतिहासिक 
फैसले के पीछे एक लंबी कानूनी 
और नीतिगत प्रक्रिया थी, जिसका 
मकसद प्रतिस्पर््धधा को बढ़़ावा देना 
था, न कि किसी सफल कंपनी 
को सजा देना। अगर इस प्रसंग 
की सही जानकारी ली जाती, तो 
शायद मौजूदा हालात को समझने 
मेें मदद मिलती। मंत्री अपने स्टाफ 
से एक साधारण गूगल सर््च करवा 
लेते, तो भी यह फर््क  साफ हो 
जाता। भारतीय विमानन बाहर 
से भले ही विशाल दिखता हो, 
लेकिन इसकी जमीनी सच्चाई 
कही ं ज्यादा जटिल है। यह एक 
अत्यधिक पंूजी-प्रधान उद्योग 
है, जहां मुनाफे के मार््जजिन बेहद 
कम होते हैैं और जोखिम बहुत 
ज्यादा। इंडिगो की ही मिसाल लेें। 
उसने 1400 से ज्यादा नए विमानो ं
की खरीद के ऑर््डर दिए हैैं। यह 
ऑर््डर सिर््फ  कंपनी के विस्तार 
की कहानी नही ंकहते, बल्कि यह 
भी बताते हैैं कि उसे आने वाले 
दशको ंमेें भारतीय बाजार की मांग 

पर कितना भरोसा है। लेकिन ऐसे 
फैसले स््थथिर नीतिगत माहौल और 
नियामकीय भरोसे पर टिके होते 
हैैं। अगर कंपनियो ं को यह डर 
सताने लगे कि किसी भी संकट 
मेें सरकार सीधे उनके प्रबंधन मेें 
दखल दे सकती है, तो निवेश और 
विस्तार के फैसले प्रभावित होना 
तय है। सवाल यह भी है कि अगर 
यह सब सार््वजनिक उपक्रमो ं
वाले पुराने दौर मेें होता, तो क्या 
तस्वीर अलग होती? शायद हां। 
उस दौर मेें किसी बड़़े संकट पर 
जिम्मेदार अधिकारियो ं की छुट्टी 
हो जाती, फाइलो ंपर नोटिग होती, 
जांच कमेटियां बनती ं और अंततः 
मामला ठंडे बस्ते मेें चला जाता। 
आज निजी क्षेत्र से यह उम्मीद की 
जाती है कि वह ज्यादा जवाबदेह, 
ज्यादा पेशेवर और ज्यादा कुशल 
होगा। लेकिन जब संकट आता 
है, तो वही पुराना सरकारी अंदाज़ 
लौट आता है—फर््क  सिर््फ  इतना 
है कि इस बार निशाने पर निजी 
कंपनियां हैैं।
यह पूरा घटनाक्रम भारत के 
आर््थथिक सुधारो ं की मूल भावना 
पर भी सवाल खड़़ा करता है। 
सुधारो ंका मकसद था कि सरकार 
नीति बनाए, नियम तय करे और 
नियामक के जरिए निगरानी रखे, 
न कि खुद कारोबारी फैसलो ं मेें 
उतर जाए। अगर सरकार यह तय 
करने लगे कि किस कंपनी का 
सीईओ रहेगा और किसे हटाया 
जाएगा, तो फिर बोर््ड, शेयरहोल्डर््स 
और बाजार की भूमिका क्या रह 
जाएगी? इंडिगो संकट को सिर््फ  
एक कंपनी की समस्या के रूप मेें 
देखना भूल होगी। यह दरअसल 
उस नाजुक संतुलन की परीक्षा है, 
जो भारत मेें सरकार और निजी 
क्षेत्र के बीच पिछले तीन दशको ंमेें 
बना है। अगर यह संतुलन बिगड़ता 
है, तो असर सिर््फ  विमानन पर नही ं
पड़़ेगा, बल्कि उन तमाम सेक्टरो ं
पर पड़़ेगा जहां निजी निवेश 
सरकार के भरोसे टिका है।

लिंक वेस्ट से एक्ट वेस्ट नीति तक भारत की पश्चिम एशिया 
रणनीति और क्षेत्र मेें बढ़ती स्थायी कूटनीतिक मौजूदगी

-मोदी की यात्राओं से बदली दिशा, ऊर््जजा से आगे रणनीतिक संतुलन और भरोसेमंद साझेदारी 
का नया अध्याय
पश्चिम एशिया के साथ भारत के 
रिश््तोों मेें एक नया दौर आकार 
ले रहा है। यह दौर केवल 
औपचारिक कूटनीतिक यात्राओ ं
या प्रतीकात्मक बयानो ं तक 
सीमित नही ं है, बल्कि निरतर 
सहभागिता, बहु-आयामी सहयोग 
और दीर््घकालिक रणनीतिक 
मौजूदगी की ओर बढ़ता हुआ 
कदम है। प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी 
की ओमान और जॉर््डन यात्रा इस 
बदलते रुख की ताज़़ा मिसाल है। 
इन यात्राओ ंने यह स्पष्ट कर दिया 
है कि भारत अब पश्चिम एशिया 
को केवल ऊर््जजा आपूर््तति या प्रवासी 
भारतीयो ं की कमाई तक सीमित 
नही ं देखता, बल्कि इसे अपनी 
विदेश नीति के एक केें द्रीय स्तंभ 
के रूप मेें स््थथापित कर चुका है।
पश्चिम एशिया और भारत: 
पुराना रिश्ता, सीमित दृष्टि
आज़़ादी के बाद कई दशको ंतक 
भारत के पश्चिम एशिया से संबंध 
अपेक्षाकृत संकुचित दायरे मेें रहे। 
तेल आयात भारत की सबसे बड़़ी 
आवश्यकता थी और खाड़़ी देशो ं
मेें काम करने वाले लाखो ंभारतीय 
प्रवासी विदेशी मुद्रा का एक अहम 
स्रोत बने। इस आर््थथिक निर््भरता ने 
संबंधो ंको व्यावहारिक तो बनाया, 
लेकिन रणनीतिक गहराई नही ंदी।
इज़राइल के साथ संबंध घरेलू 
राजनीति और फिलिस्तीन मुद्दे  के 
कारण लंबे समय तक सतर््कत ा 
और झिझक मेें रहे। दूसरी ओर, 
अरब देशो ं के साथ रिश्ते भी 
मुख्यतः  ऊर््जजा सुरक्षा और श्रम 
बाजार तक सीमित रहे। प्रधानमंत्री 
स्तर की यात्राएं कम होती थी ंऔर 
उच्च स्तरीय संवाद मेें निरतरता 
का अभाव दिखता था।
‘लिक वेस्ट’ नीति: एक नए 
दृष्टिकोण की शुरुआत
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व मेें 
भारत की पश्चिम एशिया नीति मेें 
निर््णणायक बदलाव आया। ‘लुक 
वेस्ट’ से आगे बढ़ते हुए ‘लिक वेस्ट’ 
नीति ने इस क्षेत्र को भारत की 
रणनीतिक प्राथमिकताओ ंके केें द्र 
मेें ला खड़़ा किया। इसका मतलब 
था—सिर््फ  देखना नही,ं बल्कि 

सक्रिय रूप 
से जुड़ना; 
सिर््फ    
आ र््थथि  क 
रिश्ते नही,ं 
ब ल् कि 
सु र क् षा , 
र ा ज न ी त ि , 
सं स्कृत  ि 
औ र 
त क न ी क 
के क्षेत्र मेें 
स ा झे द ा र ी 
ब ढ़ ़ा न ा । 
इस नीति 
के तहत ऐतिहासिक यात्राओ ं का 
सिलसिला शुरू हुआ। सऊदी 
अरब: 40 वर्षषों बाद भारतीय 
प्रधानमंत्री की यात्रा, संयुक्त अरब 
अमीरात (यूएई): 34 वर्षषों बाद
ईरान: 15 वर्षषों बाद: इन यात्राओ ं
ने संदेश दिया कि भारत पश्चिम 
एशिया को अब केवल “ज़रूरत 
का साझेदार” नही,ं बल्कि 
“रणनीतिक सहयोगी” मानता है।
‘एक्ट वेस्ट’ पॉलिसी: निरंतरता 
और ठोस परिणाम
‘लिक वेस्ट’ नीति की अगली कड़़ी 
के रूप मेें भारत ने धीरे-धीरे ‘एक्ट 
वेस्ट’ पॉलिसी को आकार देना 
शुरू किया। इसका अर््थ है—सिर््फ  
संबंध जोड़ना नही,ं बल्कि उन्हहें 
लगातार मजबूत करना और ठोस 
नतीजो ंमेें बदलना।
ओमान और जॉर््डन की हालिया 
यात्राएं इसी सोच का विस्तार हैैं। 
ये देश भले ही वैश्विक राजनीति 
मेें महाशक्ति न हो,ं लेकिन क्षेत्रीय 
स््थथिरता, व्यापार मार्गगों, सुरक्षा 
सहयोग और कूटनीतिक संतुलन 
मेें इनकी भूमिका अहम है। 
भारत ने यह समझ लिया है कि 
पश्चिम एशिया मेें स््थथायी मौजूदगी 
के लिए केवल बड़़े देशो ं से संबंध 
पर््ययाप्त नही ंहोगें। छोटे और मध्यम 
आकार के देशो ंके साथ भरोसेमंद 
साझेदारी बनाना भी उतना ही 
ज़रूरी है।
प्रवासी भारतीय: संबंधो ं की 
असली रीढ़
पश्चिम एशिया मेें करीब 90 लाख 

भारतीय रहते और काम करत 
हैैं। ये प्रवासी समुदाय भारत 
और मेज़बान देशो ं के बीच एक 
मजबूत पुल का काम करत हैैं। 
पहले इन प्रवासियो ं को केवल 
रेमिटेेंस के स्रोत के रूप मेें देखा 
जाता था, लेकिन अब भारत 
की नीति मेें बदलाव आया है। 
सरकार ने उनकी सुरक्षा, सम्मान 
और अधिकारो ं को कूटनीतिक 
एजेेंडे का अहम हिस्सा बनाया 
है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्राओ ं
मेें प्रवासी भारतीयो ंसे संवाद, श्रम 
समझौतो ं मेें सुधार और संकट 
के समय त्वरित सहायता (जैसे 
कोविड-19 के दौरान ‘वंदे भारत 
मिशन’) ने भारत की विश्वसनीयता 
को मजबूत किया है। इससे पश्चिम 
एशियाई देशो ं मेें यह संदेश गया 
कि भारत अपने लोगो ं के प्रति 
ज़़िम्मेदार है और साझेदारी को 
गंभीरता से लेता है।
ऊर््जजा से आगे: व्यापार, निवेश 
और तकनीक
तेल और गैस अब भी भारत-
पश्चिम एशिया संबंधो ंका महत्वपूर््ण 
आधार हैैं, लेकिन तस्वीर अब 
कही ं ज्यादा व्यापक हो चुकी है। 
यूएई और सऊदी अरब भारत 
मेें इंफ्रास्टट्र क्चर, स्टार््टअप्स, 
नवीकरणीय ऊर््जजा और डिजिटल 
टेक्नोलॉजी मं  निवेश बढ़़ा रहे 
हैैं। ओमान और जॉर््डन के साथ 
भी लॉजिस्टिक्स, पोर््ट डेवलपमेेंट, 
खाद्य सुरक्षा और फार््ममास्यूटिकल्स 
जैसे क्षेत््रोों मेें सहयोग की संभावनाएं 
बढ़़ी हैैं। भारत की कोशिश है कि 

वह पश्चिम एशिया को केवल कच्चे 
तेल का स्रोत नही,ं बल्कि आर््थथिक 
साझेदारी का मजबूत मंच बनाए।
इज़राइल और फिलिस्तीन: 
संतुलन की कूटनीति
पश्चिम एशिया की राजनीति 
इज़राइल-फिलिस्तीन संघर््ष के 
बिना अधूरी है। भारत ने इस 
जटिल मुद्दे  पर संतुलित और 
व्यावहारिक रुख अपनाया है। 
2018 मेें रामल्ला की यात्रा ने 
फिलिस्तीनी आकांक्षाओ ं के प्रति 
भारत के समर््थन को स्पष्ट किया। 
वही,ं इज़राइल के साथ रक्षा, कृषि 
और तकनीक के क्षेत्र मेें गहरे 
रिश्ते बनाए रखे गए। गाजा संकट 
के दौरान भारत ने आतंकवाद की 
कड़़ी निदा की, साथ ही मानवीय 
सहायता और शांति पहल का 
समर््थन भी किया। यह दोहरा 
रुख भारत की भू-राजनीतिक 
परिपक्वता को दर््शशाता है—न तो 
किसी पक्ष को पूरी तरह अलग-
थलग करना, न ही सिद््धाांतो ं से 
समझौता करना।
क्षेत्रीय संघर््ष और भारत की 
भूमिका
पश्चिम एशिया आज भी संघर्षषों और 
अस््थथिरता से घिरा है—सीरिया, 
यमन, इज़राइल-गाजा तनाव, 
ईरान-अमेरिका खीचंतान। इन 
परिस््थथितियो ं मेें भारत ने खुद को 
एक स््थथिरता लाने वाली शक्ति के 
रूप मेें प्रस्तुत किया है। भारत 
किसी सैन्य गठजोड़ का हिस्सा बने 
बिना संवाद, कूटनीति और विकास 
आधारित सहयोग पर ज़़ोर देता है। 

नाम बदलने की राजनीति मेें उलझा रोज़गार का सवाल, जब 
100 दिन की गारंटी भी ज़मीन पर पूरी नहीीं हो पा रही

-मनरेगा का नाम बदले, दिन बढ़़े, लेकिन मज़दरू आज भी पूरे काम और भरोसे से वंचित
नाम बदलने की राजनीति कोई नई 
बात नही ंहै। दुनिया के लगभग हर 
देश मेें, हर दौर मेें, सत्ता मेें बैठे लोग 
नामो ंके साथ प्रयोग करत रहे हैैं। 
मुल््कोों के नाम बदले गए, शहरो ंके 
नाम बदले गए, सड़को,ं इमारतो,ं 
हवाई अड््डोों और योजनाओ ं तक 
के नाम बदले जाते रहे हैैं। नाम 
बदलना कई बार इतिहास से 
मुक्ति का प्रतीक बताया गया, तो 
कई बार सांस्कृत िक पहचान की 
वापसी का दावा किया गया। भारत 
भी इस प्रक्रिया से अछूता नही ंरहा 
है। एक दौर था जब नाम बदलने 
के पीछे एक ठोस तर््क  दिया गया। 
कहा गया कि औपनिवेशिक 
शासन के दौरान अंग्रेज़़ोों ने 
स््थथानीय परम्पराओ,ं भाषाओ ं
और उच्चारणो ं को नज़रअंदाज़ 
कर अपने मुताबिक नाम रख 
दिए। आज़़ादी के बाद उन नामो ं
को बदलकर स््थथानीय पहचान 
लौटाई जा रही है। इसी तर््क  के 
तहत बॉम्बे को मुम्बई किया गया, 
मद्रास चेन्नई बना, कलकत्ता को 
कोलकाता कहा गया। कर्ज़न रोड 
कस्तूरबा गांधी मार््ग बना और 
किग्सवे राजपथ कहलाया। इन 
बदलावो ंसे बहुत लोगो ंको आपत्ति 
नही ं थी, क््योोंक�ि इनके पीछे 
ऐतिहासिक और सांस्कृत िक न्याय 
का भाव दिखता था। हालांकि, 
यह भी सच है कि नाम केवल 
सरकारी गज़ट से नही ंबदलते। वे 
लोगो ंकी ज़़ुबान, उनकी याददाश्त 
और रोज़मर््ररा की बोली मेें बसते 
हैैं। इसलिए कनॉट प्लेस आज भी 
कनॉट प्लेस है, भले ही काग़ज़़ोों मेें 
वह राजीव गांधी चौक कहलाता 
हो। नाम बदल देने से स्मृति नही ं
बदल जाती। लेकिन बीते कुछ वर्षषों 
मेें नाम बदलने की जो मुहिम तेज़ 
हुई है, वह पहले वाली कोशिशो ं
से अलग नज़र आती है। अब यह 
सिर्फ़  औपनिवेशिक विरासत को 
हटाने या स््थथानीय पहचान को 
लौटाने का मामला नही ं रह गया 
है। अब इसमेें मज़हबी पहचान, 
सांप्रदायिक आग्रह और एक खास 
तरह की राजनीति की झलक 
साफ़ दिखाई देती है। कई जगह 
यह कोशिश दिखती है कि मुस्लिम 
नामो,ं मुस्लिम शासको ंया मुस्लिम 

पहचान से 
जुड़़े संदर्भभों 
को योजनाबद्ध 
तरीके से 
हटाया जाए 
या उन्हहें 
न क ा र ा त्म क 
रूप मेें पेश 
किया जाए। 
दिल्ली की 
एक प्रमुख 
सड़क का 
नाम बदलकर 
औ रं ग ज़़े ब 
रोड से एपीजे 
अब्दुल कलाम मार््ग कर दिया 
गया। तर््क  दिया गया कि हमेें 
औरंगज़़ेब जैसे नही,ं कलाम जैसे 
मुसलमान चाहिए। यह तर््क  अपने 
आप मेें कई सवाल खड़़े करता 
है। क्या इतिहास को इस तरह 
अच्छे  और बुरे के खांचे मेें बाँट 
देना इतना आसान है? क्या किसी 
समुदाय की पहचान तय करने 
का हक़ सत्ता को होना चाहिए? 
और क्या नाम बदलकर इतिहास 
से असहमति जताना इतिहास 
को समझने का सही तरीका है? 
इलाहाबाद को प्रयागराज किया 
गया। यह सच है कि प्रयागराज 
नाम का ऐतिहासिक और धार््ममिक 
महत्व है और यह नाम पहले से 
प्रचलन मेें भी था। लेकिन इसके 
साथ ही कई ऐसे नाम भी बदले 
गए जो आम लोगो ं की ज़़ुबान मेें 
रच-बस चुके थे। नए नाम कई बार 
इतने संस्कृतनि ष्ठ और अनजाने 
होते हैैं कि वे लोगो ंके स्मृति-कोश 
से मेल ही नही ंखाते। नतीजा यह 
होता है कि शहर अपने ही लोगो ं
के लिए अजनबी होते चले जाते 
हैैं। नाम बदलने की इस राजनीति 
का सबसे ताज़़ा और शायद सबसे 
महत्वपूर््ण उदाहरण मनरेगा 
का प्रस्तावित नाम परिवर््तन 
है। मनरेगा यानी महात्मा गांधी 
राष्ट्री य ग्रामीण रोज़गार गारंटी 
अधिनियम। यह योजना सिर्फ़  एक 
सरकारी कार््यक्रम नही ंथी, बल्कि 
ग्रामीण भारत के करोड़़ोों गरीब 
परिवारो ंके लिए रोज़गार, सम्मान 
और सुरक्षा की गारंटी का प्रतीक 
थी। इसमेें महात्मा गांधी का नाम 

जुड़़ा होना केवल एक औपचारिक 
बात नही ंथी, बल्कि यह उस सोच 
का प्रतीक था जिसमेें काम को 
अधिकार माना गया।
कुछ समय पहले यह कहा गया कि 
मनरेगा का नाम बदलकर ‘पूज्य 
बापू रोज़गार गारंटी योजना’ किया 
जाएगा। इस प्रस्ताव पर भी बहस 
हुई, लेकिन फिर अचानक खबर 
आई कि इसकी जगह एक बिल्कु ल 
नया नाम चुना गया है— ‘विकसित 
भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड 
आजीविका मिशन (ग्रामीण)’। 
हिदी और अंग्रेज़़ी का ऐसा मिला-
जुला, बोझिल और उलझाऊ नाम 
शायद ही आम ग्रामीण की समझ 
मेें आए। इस नाम का संक्षिप्त रूप 
बनता है— वीबी-जी राम जी। यह 
महज़ संयोग है या इसके पीछे 
कोई प्रतीकात्मक राजनीति है, यह 
सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या 
यह महात्मा गांधी के नाम और 
उनकी सोच को धीरे-धीरे हाशिए 
पर डालने की कोशिश है? पहले 
गांधी की जगह ‘पूज्य बापू’, फिर 
एक ऐसे नाम की रचना जो ‘राम 
जी’ पर आकर ठहरती है। नामो ंके 
इस खेल मेें मंशा को समझना बहुत 
मुश्किल नही ंहै। सवाल यह है कि 
क्या देश की सबसे बड़़ी ग्रामीण 
रोज़गार योजना को एक वैचारिक 
प्रयोगशाला बना देना ज़रूरी था? 
लेकिन असली चिता का विषय 
नाम नही,ं काम है। नाम बदलने 
की इस पूरी कवायद मेें असल 
मुद्दे  पीछे छूटते जा रहे हैैं। सरकार 
कह रही है कि नए कानून के तहत 
रोज़गार गारंटी अब 100 दिन की 
नही,ं बल्कि 125 दिन की होगी। 

पहली नज़र मेें यह बहुत आकर््षक 
लगता है। ऐसा लगता है जैसे 
सरकार ने मज़दूरो,ं दिहाड़़ी करने 
वालो ंऔर ग्रामीण गरीबो ंका ख़़ास 
ख़याल रखा है। लेकिन ज़मीनी 
हकीकत क्या है? शनिवार को 
‘दैनिक भास्कर’ मेें छपी खबर के 
मुताबिक केें द्रीय ग्रामीण विकास 
राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने 
राज्यसभा मेें बताया कि मनरेगा 
के तहत बीते पांच वर्षषों मेें प्रतिवर््ष 
औसतन सिर्फ़  50.24 दिन का ही 
रोज़गार मिला है। यानी काग़ज़ 
पर 100 दिन की गारंटी होने के 
बावजूद आधे से भी कम दिन का 
काम मिल पा रहा है।
जब 100 दिन की गारंटी ही पूरी 
नही ं हो पा रही है, तो उसे 125 
दिन कर देने का क्या मतलब है? 
यह सवाल बेहद बुनियादी है। क्या 
सरकार के पास इतना काम नही ंहै 
कि वह लोगो ंको रोज़गार दे सके? 
या फिर बजट की कमी है? या फिर 
प्रशासनिक इच्छाशक्ति का अभाव 
है? दूसरी तरफ़ यह भी पूछा जा 
सकता है कि क्या लोग काम मांग 
ही नही ं रहे हैैं? अगर लोग काम 
नही ंमांग रहे, तो उसकी वजह क्या 
है—कम मज़दूरी, भुगतान मेें देरी, 
या काम की कठिन शर्ततें? इन दोनो ं
ही सूरतो ंमेें 125 दिन की गारंटी 
का दावा खोखला साबित होता है। 
अगर सरकार रोज़गार दे नही ंपा 
रही, तो गारंटी बढ़़ाने का ऐलान 
महज़ एक राजनीतिक नारा है। 
और अगर लोग काम लेने नही ंआ 
रहे, तो पहले यह समझना ज़रूरी 
है कि वे क््योों नही ंआ रहे।
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जयपुर जिले मेें विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 के अंतर््गत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन
जयपुर (रॉयल पत्रिका)। भारत निर््ववाचन 
आयोग द्वारा राज्य मेें 27 अक्टू बर 2025 
को मतदाता सूचियो ं के विशष गहन 
पुनरीक्षण–2026 कार््यक्रम की घोषणा 
की गई थी। आयोग द्वारा जारी कार््यक्रम 
के अंतर््गत जिले मेें मतदाता सूचियो ं को 
अधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटि रहित 
बनाने के उद्देश्य से गत 04 नवंबर से 11 
दिसंबर तक गणना चरण संचालित किया 
गया, जिसके दौरान सभी मतदाताओ ंको 
गणना प्रपत््रोों का वितरण एवं संग्रहण का 
कार््य सम्पन्न किया गया। भारत निर््ववाचन 
आयोग के निर्देशानुसार मंगलवार को 
जयपुर जिला कलेक्ट्रे ट सभागार मेें 
मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो ंकी बैठक 
भी आयोजित की गई। भारत निर््ववाचन 
आयोग के प्रतिनिधियो ंएवं जिला निर््ववाचन 
अधिकारी डॉ. जितन्द्र कुमार सोनी की 
मौजूदगी मेें आयोजित बैठक मेें भारतीय 
जनता पार्टी, इण्डियन नेशनल कांग्रेस, 
राष्ट्री य लोकतांत्रिक पार्टी, बहुजन समाज 
पार्टी, सी.पी.आई.(एम.) एवं आम आदमी 
पार्टी के प्रतिनिधियो ं ने भाग लिया गया। 
बैठक मेें प्रारूप मतदाता सूची पर दावे 
एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने तथा नव 
मतदाता पंजीकरण हेतु फॉर््म-6 घोषणा 

पत्र (अनुलग्नक-IV) सहित प्रस्तुत करने 
की प्रक्रिया के संबंध मेें विस्तृत जानकारी 
उपलब्ध कराई गई। घोषणा पत्र के माध्यम 
से आवेदक की स्वयं अथवा उनके माता/
पिता के नाम की गत गहन पुनरीक्षण से 
मैपिग की जाती है। उप जिला निर््ववाचन 
अधिकारी मेघराज मीणा ने बताया कि 
गहन पुनरीक्षण कार््य प्रारम्भ होने से पूर््व 
जयपुर जिले मेें कुल मतदाताओ ंकी संख्या 
48 लाख 23 हजार 379 थी, जिन सभी 
मतदाताओ ंको गणना प्रपत्र वितरित किए 
गए। गणना चरण के दौरान 42 लाख 87 
हजार 103 मतदाताओ ंद्वारा अपने गणना 
प्रपत्र भरकर जमा करवा दिए गए हैैं। इन 
सभी मतदाताओ ं के नाम मंगलवार, 16 
दिसंबर 2025 को जारी प्रारूप मतदाता 
सूची मेें सम्मिलित कर दिए गए हैैं। उन््होोंन� 
बताया कि गणना चरण के दौरान दिनांक 
04 नवंबर 2025 से 11 दिसंबर 2025 
तक जिले के प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 
संबंधित बीएलओ द्वारा मान्यता प्राप्त 
राजनैतिक दलो ं द्वारा नियुक्त बूथ लेवल 
एजेेंट के साथ बैठक आयोजित की गईं। 
इन बैठको ं मेें बूथ क्षेत्र मेें अप्राप्त गणना 
प्रपत््रोों की सूची कारण सहित बीएलओ 
द्वारा बूथ लेवल एजेेंट को उपलब्ध कराई 

गई, ताकि वे इन प्रकरणो ंका अवलोकन 
कर अप्राप्ति के कारणो ं की जानकारी 
प्राप्त कर सकेें  तथा आवश्यकता होने पर 
सुधारात्मक कार््यवाही सुनिश्चित की जा 
सके। इन बैठको ं की कार््यवाही विवरण 
एवं अप्राप्त गणना प्रपत््रोों की कारण सहित 
सूची जिले की वेबसाइट पर भी उपलब्ध 
कराई गई है। मेघराज मीणा ने बताया कि 
गणना चरण के दौरान कुल 5 लाख 36 
हजार 276 मतदाताओ ं के गणना प्रपत्र 
अप्राप्त रहे। इनकी सूची मुख्य निर््ववाचन 
अधिकारी, राजस््थथान की वेबसाइट तथा 
जिले की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई 
है। अप्राप्त गणना प्रपत््रोों मेें 74 हजार 38 
मृत, 3 लाख 39 हजार 490 स््थथायी रूप 
से स््थथानांतरित, 33 हजार 733 अनुपस््थथित, 
84 हजार 888 मतदाता सूची मेें एकाधिक 
स््थथान पर पंजीकृत तथा 4 हजार 127 
अन्य श्रेणी के मतदाता सम्मिलित हैैं। यह 

सूची संबंधित मतदान केन्द्र, ग्राम पंचायत 
मुख्यालय एवं नगरीय निकाय कार््ययालयो ंमेें 
भी चस्पा की गई है, ताकि यह आमजन 
एवं नागरिको ंके अवलोकन हेतु उपलब्ध 
रह सके। यह उल्लेखनीय है कि गणना 
चरण के दौरान एवं उसके पश्चात 28 
हजार 578 मतदाताओ ंके पंजीकरण हेतु 
फॉर््म-6 ऑनलाइन तथा 12 हजार 829 
फॉर््म-6 ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम 
से प्राप्त हुए हैैं। इन आवेदनो ंकी विहित 
प्रक्रिया के पश्चात संबंधित मतदाताओ ंके 
नाम मतदाता सूची मेें जोड़़े जाएंगे। फॉर््म-
6 प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया सतत रूप 
से जारी रहेगी। आमजन वोटर हेल्पलाइन 
एप अथवा वोटर सर््वविस पोर््टल के माध्यम 
से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैैं अथवा 
संबंधित बीएलओ को फॉर््म-6 घोषणा पत्र  
(अनुलग्नक-IV)  सहित प्रस्तुत कर सकते 
हैैं। मेघराज मीणा ने बताया कि वे सभी 
व्यक्ति, जो दिनांक 1 अप्रैल 2026, 1 
जुलाई 2026 अथवा 1 अगस्त 2026 को 
18 वर््ष की आयु पूर््ण कर रहे हो,ं वे भी 
अग्रिम रूप से फॉर््म-6 एवं निर््धधारित घोषणा 
पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची मेें 
जुड़वाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते 
हैैं। उप जिला निर््ववाचन अधिकारी मेघराज 

मीणा ने बताया कि मतदाताओ ंकी सुविधा 
एवं सुगमता को ध्यान मेें रखते हुए जिले मेें 
1,200 से अधिक मतदाताओ ंवाले मतदान 
केन्दद्ररों का पुनर््गठन भी किया गया है। पूर््व 
मेें जिले मेें 4,302 मतदान केन्द्र कार््यरत 
थे। पुनर््गठन एवं सुव्यवस््थथितिकरण के 
उपरांत 746 नवीन मतदान केन्द्र सृजित 
किए गए हैैं तथा वर््तमान मेें जिले मेें कुल 
5,048 मतदान केन्द्र हो गए हैैं। इस प्रकार 
जिले मेें 1,200 से अधिक मतदाताओ ंवाला 
कोई भी मतदान केन्द्र शेष नही ं रहा है। 
मेघराज मीणा ने बताया कि आयोग द्वारा 
निर््धधारित कार््यक्रम के अंतर््गत 16 दिसंबर 
2025 से 15 जनवरी 2026 तक मतदाता 
सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियां प्राप्त 
की जाएंगी। इस अवधि मेें प्रारूप मतदाता 
सूची मेें सम्मिलित मतदाताओ ं के संबंध 
मेें अथवा अन्यथा भी दावे एवं आपत्तियां 
प्रस्तुत की जा सकती हैैं। संबंधित 
निर््ववाचक रजिस्ट्री करण अधिकारी द्वारा 
प्राप्त आवेदनो ं की सूचियां फॉर््म-9, 10, 
11, 11-ए एवं 11बी मेें तैयार कर उनके 
कार््ययालय के नोटिस बोर््ड पर प्रत्येक कार््य 
दिवस को प्रदर््शशित की जाएंगी तथा प्रति 
सप्ताह मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो ं के 
साथ साझा की जाएंगी।

कानोता थाना पुलिस की बड़़ी कार््रवाई:
25-25 हजार के दो और 10 हजार के एक इनामी खनन माफिया गिरफ्तार

जयपुर। पुलिस थाना कानोता 
(जयपुर पूर््व) ने अवैध खनन के 
खिलाफ बड़़ी कार््रवाई करत हुए 
तीन वांछित खनन माफियाओ ं
को गिरफ्तार किया है। इनमेें दो 
आरोपी 25-25 हजार रुपये के 
इनामी थे, जबकि एक आरोपी पर 
10 हजार रुपये का इनाम घोषित 
था। तीनो ं आरोपी लंबे समय से 
फरार चल रहे थे। आरोपियो ं पर 
15 नवंबर 2025 को अवैध खनन 
रोकने गई खनिज विभाग की टीम 
के साथ मारपीट कर राजकार््य मेें 
बाधा डालने का गंभीर आरोप है। 
घटना के बाद से ही आरोपी अपने 
परिवार सहित फरार हो गए थे।
क्या है पूरा मामला
दिनांक 15.11.2025 को परिवादी 
जैद अली, खनि कार््यदेशक 
द्वितीय, जयपुर द्वारा थाना कानोता 
मेें रिपोर््ट दर््ज करवाई गई। रिपोर््ट 
के अनुसार, ग्राम घाटा, अरावली 
पहाड़़ी क्षेत्र (तहसील बस्सी) मेें 
अवैध खनन की रोकथाम हेतु 
आकस्मिक जांच की जा रही थी। 

जांच के दौरान मौके पर एक 
जेसीबी मशीन और एक ट््ररैक्टर -
ट््ररॉ ली खनिज चेजा पत्थर का 
अवैध खनन करत पाए गए। जब 
टीम ने वाहनो ंको जब्त करने की 
कार््रवाई शुरू की, तभी फैलीराम 
मीना, नमोनारायण मीना, कृष्ण 
मीना तथा उनके परिवार के अन्य 
लोग मौके पर पहुुंचे और खनिज 
विभाग की टीम के साथ मारपीट 
कर जब्त वाहनो ं को छुड़़ाने 
का प्रयास किया। इस संबंध मेें 
अभियोग संख्या 896/2025 
अंतर््गत, धारा 189(1), 190(2), 
121(1), 32, 324(5), 303(2) 
बीएनएस, धारा 3 पीडीपीपी एक्ट, 
धारा 4/21 एमएमडीआर एक्ट, 
तथा आरएमएमसीआर 2017 के 
नियम 54 व 60 मेें प्रकरण दर््ज 
कर अनुसंधान शुरू किया गया।
महीनो ंतक रहे फरार, मोबाइल 
तक बंद
प्रकरण की गंभीरता को देखते 
हुए पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर््व 
संजीव नैन (IPS) के आदेशानुसार, 

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त 
आलोक सिघल (RPS) के निर्देशन 
एवं सहायक पुलिस आयुक्त 
विनय कुमार डी.एच. (IPS) के 
निकट सुपरविजन मेें एक विशष 
टीम गठित की गई। आरोपियो ं ने 
गिरफ्तारी से बचने के लिए निवास 
स््थथान छोड़ दिया, मोबाइल फोन 
का उपयोग बंद कर दिया और 
विभिन्न स््थथानो ंपर छिपते रहे। बाद 
मेें आरोपियो ं की गिरफ्तारी के 
लिए 25-25 हजार रुपये के इनाम 
घोषित किए गए।
पुलिस टीम ने दिन-रात अथक 
प्रयास कर 15 दिसंबर 2025 को 
तीनो ंआरोपियो ंको दस्तयाब कर 
गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी
फैलीराम मीना (36) पुत्र जगदीश 
मीना, निवासी ग्राम घाटा, थाना 
कानोता
नमोनारायण मीना (46) पुत्र 
जगदीश मीना, निवासी ग्राम घाटा, 
थाना कानोता

कृष्ण मीना (24) पुत्र हनुमान मीना, 
निवासी ग्राम घाटा, थाना कानोता
पहले से भी दर््ज हैैं कई संगीन 
मामले
पुलिस के अनुसार, फैलीराम मीना 
और नमोनारायण मीना थाना 
कानोता व थाना बस्सी मेें दर््ज तीन 
अन्य गंभीर प्रकरणो ं मेें भी लंबे 
समय से वांछित चल रहे थे, जिनमेें 
अवैध खनन और विस्फोटक 
पदार््थ अधिनियम से जुड़़े मामले 
शामिल हैैं।
कार््रवाई करने वाली पुलिस 
टीम
इस कार््रवाई मेें थानाधिकारी 
मुनीन्द्र सिह, उप निरीक्षक 
रामनिवास, हैड कांस्टेबल दिलीप 
सिह सहित कुल 8 पुलिसकर््ममियो ं
की टीम शामिल रही। पुलिस 
अधिकारियो ं ने स्पष्ट किया है 
कि अवैध खनन और खनन 
माफियाओ ं के खिलाफ सख्त 
कार््रवाई आगे भी जारी रहेगी।

जयपुर: सीएसटी क्राइम ब््राांच की बड़़ी कार््रवाई, 
अवैध हुक्का बार–नाइट क्लब पर छापा

-क्लब हब-40 से 24 हुक्का, तम्बाकू सामग्री जब्त, मैनेजर समेत 6 गिरफ्तार
जयपुर। सी.एस.टी. (क्राइम ब््राांच) 
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर ने थाना 
जवाहर सर््ककि ल क्षेत्र मेें अवैध रूप 
से संचालित हुक्का बार एवं नाइट 
क्लबो ं के खिलाफ बड़़ी कार््रवाई 
की है। पुलिस टीम ने गौरव टावर, 
मालवीय नगर स््थथित क्लब हब-40 
पर छापा मारत हुए होटल मैनेजर 
सहित 3 अभियुक््तोों को कोटपा 
अधिनियम के तहत गिरफ्तार 
किया है, जबकि 3 बाउंसरो ं को 
धारा 170 बीएनएसएस 2023 मेें 
गिरफ्तार किया गया है। कार््रवाई 
के दौरान क्लब की आड़ मेें चलाए 
जा रहे हुक्का बार से 24 हुक्का, 
24 पाइप, 24 चिलम, साथ ही 14 
डिब्बे तम्बाकू फ्लेवर एवं 8 छोटी 
डिब्बियां जब्त की गईं। जांच मेें 
सामने आया कि क्लब नियमो ं के 
विरुद्ध संचालित किया जा रहा था।
वरिष्ठ अधिकारियो ं के निर्देशन 
मेें हुई कार््रवाई
यह कार््रवाई पुलिस उपायुक्त 
(अपराध) अभिजीत सिह के 
मार््गदर््शन मेें, अतिरिक्त पुलिस 
उपायुक्त (संगठित अपराध) लाल 
मीणा के निकट सुपरविजन मेें 
तथा पुलिस निरीक्षक रतन सिह 
कविया (सीएसटी) के नेतृत्व मेें 
की गई। सीएसटी टीम ने संभावित 
अवैध हुक्का बार एवं क्लबो ं को 

लेकर सूचना संकलित कर उसे 
विकसित किया, जिसके बाद थाना 
जवाहर सर््ककि ल (जयपुर पूर््व) मेें 
यह कार््रवाई अंजाम दी गई।
प्रकरण दर््ज, 24 व्यक्तियो ं के 
चालान
इस संबंध मेें पुलिस थाना जवाहर 
सर््ककि ल, जिला जयपुर (पूर््व) मेें 
प्रकरण संख्या 659/2025 दर््ज 
किया गया है। कोटपा अधिनियम 
2003 की धारा 4/21ए एवं 4/6 के 
तहत 24 व्यक्तियो ंके चालान किए 
गए हैैं।
गिरफ्तार आरोपी
कोटपा अधिनियम मेें गिरफ्तार 
आरोपी: योगेन्द्र पुत्र जयनारायण 
(33 वर््ष), निवासी जोतड़़ावाला, 
सांगानेर सदर — मैनेजर, क्लब 
हब-40, अनिल कुमार महावर 
(26 वर््ष), निवासी इंदिरा गांधी 

नगर, जगतपुरा — वेटर, दीपक 
बैरवा (25 वर््ष), निवासी रामपुरा 
रोड, सांगानेर — वेटर
धारा 170 बीएनएसएस 2023 
मेें गिरफ्तार:
विनोद कुमार गुर््जर (27 वर््ष) — 
बाउंसर, ओम प्रकाश मीणा (28 
वर््ष) — बाउंसर, मोहित कुमार 
शर््ममा (31 वर््ष) — बाउंसर
कार््रवाई करने वाली टीम
इस कार््रवाई मेें हेड कांस्टेबल 
रामकिशन, कांस्टेबल महेेंद्र, 
अजय, संदीप, शिवराज, ललित, 
दिनेश एवं चालक कांस्टेबल सतीश 
शामिल रहे। पुलिस अधिकारियो ंने 
स्पष्ट किया है कि जयपुर शहर मेें 
अवैध हुक्का बार, डांस बार एवं 
नाइट क्लबो ंके खिलाफ आगे भी 
सख्त कार््रवाई जारी रहेगी।   

सांस्कृ तिक संध्या मेें आमजन ने प्रदेश के गौरवशाली 
लोक नृत्य और संगीत का लिया आनंद

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। सूचना 
एवं जनसम्पर््क  विभाग द्वारा 
जवाहर कला केें द्र, जयपुर मेें 
आयोजित की जा रही राज्य 
सरकार की चार दिवसीय राज्य 
स्तरीय प्रदर््शनी ‘नव उत्थान, नई 
पहचान – बढ़ता राजस््थथान, हमारा 
राजस््थथान’ के दूसरे दिन मंगलवार 
को भी बड़़ी संख्या मेें आमजन 
ने विभिन्न विभागो ं के स्टॉल्स का 
अवलोकन कर राज्य सरकार की 
नीतियो,ं योजनाओ,ं उपलब्धियो ं
एवं नवाचारो ं की जानकारी 
प्राप्त की। राज्य स्तरीय प्रदर््शनी 
के दौरान सांस्कृत िक संध्या मेें 
आमजन ने नृत्य और लोक गीतो ं
का आनंद लिया—सांस्कृत िक 
संध्या मेें राजस््थथान पर््यटन विभाग 

की ओर से जयपुर कथक केें द्र 
की टीम ने प्रस्तुति दी। राजस््थथान 
राज्य के नृत््योों का सिरमौर घूमर 
नृत्य, चरी नृत्य, कालबेलिया नृत्य, 
कच्छी घोड़़ी नृत्य और ममता 
सपेरा के द्वारा मोरचंग, खड़ताल 
जैसे वाद्ययंत््रोों से लोक कलाकारो ं
की मनमोहक प्रस्तुतियो ंने जेकेके 

परिसर मेें उपस््थथित दर््शको ं के 
हृदय को प्रदेश के सांस्कृत िक 
गौरव से सराबोर कर दिया। 
सांस्कृत िक संध्या मेें सूचना एवं 
जनसंपर््क  व अन्य विभागो ं के 
वरिष्ठ अधिकारी, अन्य कार््ममिक व 
आमजन उपस््थथित रहे।

राजीविका मुख्यालय मेें विशेष 
स्वच्छता अभियान का आयोजन

जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राजस््थथान 
सरकार के वर््तमान कार््यकाल के 
दो वर््ष पूर््ण होने के अवसर पर 
आयोजित कार््यक्रमो ं की श््रृृंखला 
के अंतर््गत मंगलवार को राजस््थथान 
ग्रामीण आजीविका विकास 
परिषद् (राजीविका) के जयपुर 
स््थथित मुख्यालय मेें विशष स्वच्छता 
अभियान का आयोजन किया 
गया। इस स्वच्छता अभियान का 
नेतृत्व राजीविका की स्टेट मिशन 
डायरेक्टर श्रीमती नेहा गिरि द्वारा 
किया गया। अभियान मेें विभाग 
के समस्त अधिकारीगण एवं 
कर््मचारियो ं ने उत्साहपूर््वक भाग 
लेते हुए कार््ययालय परिसर के 
विभिन्न अनुभागो ं और कक््षोों की 
गहन साफ-सफाई की, जिससे 
स्वच्छ, स्वस््थ एवं सकारात्मक 
कार््य वातावरण का निर््ममाण हुआ। 
अभियान के दौरान स्टेट मिशन 
डायरेक्टर द्वारा प्रत्येक अनुभाग 

एवं कक्ष का व्यक्तिगत निरीक्षण 
किया गया। उन््होोंन� कर््मचारियो ं
द्वारा किए गए स्वच्छता प्रयासो ं
पर संतोष व्यक्त करत हुए उनकी 
सक्रिय सहभागिता की सराहना 
की। इस अवसर पर श्रीमती नेहा 
गिरि ने कहा कि स्वच्छता केवल 
विशष अभियानो ंतक सीमित नही ं
रहनी चाहिए, बल्कि इसे नित्य, 
साप्ताहिक एवं मासिक दिनचर््यया 
का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। 
उन््होोंन� कहा कि निरतर स्वच्छता 
प्रयासो ंसे माननीय प्रधानमंत्री एवं 
माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ 
किए गए स्वच्छता अभियान को 
वास्तविक रूप से साकार किया 
जा सकता है। राजीविका परिवार 
ने इस विशष अभियान के माध्यम 
से यह संदेश दिया कि स्वच्छता 
एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसे 
अपनाकर ही स्वच्छ एवं स्वस््थ 
समाज का निर््ममाण संभव है।

नगर निगम जयपुर सतर््कत ा शाखा 
की टीम द्वारा की गई कार््रवाई

-72 हजार 100 रुपये का किया कैरिंग चार््ज वसूल, 
10 केन्टर सामान जब्त
जयपुर (रॉयल पत्रिका)। नगर 
निगम जयपुर आयुक्त डॉ. गौरव 
सैनी के निर्देषानुसार एवं पूर््व से 
प्राप्त शिकायतो ं पर उपायुक्त 
सतर््कत ा के नेतृत्व मेें मंगलवार 
को सतर््कत ा शाखा की द्वारा 
नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार 
मेें जेडीए के साथ मिलकर 
संयुक्त कार््यवाही करत हुए लाल 
कोठी मण्डी, सहकारी मार््ग, 
सेन्टल पार््क  तथा लोहामण्डी रोड़ 
माचेड़ा मुरलीपुरा, बड़ी चौपड़, 
जोहरी बाजार, सांगानेरी गेट, 
न्यू गेट, लिक रोड, बापू बाजार, 
चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार, 
त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, 
चांदपोल बाजार, रामगंज, 
हवामहल बाजार, सिरसी रोड, 
चांदी की टकसाल, सुभाष चौक, 
झोटवाड़ा रोड, चांदपोल मेट््ररो  
स्टेशन से अस््थथाई अतिक्रमण 
करने वालो ंके विरुद्ध 72 हजार 
100 रुपये का कैरिंग चार््ज वसूल 
कर 10 केन्टर सामान जब्त 
किया गया।
उपायुक्त सतर््कत ा ने बताया कि 
नगर निगम जयपुर क्षेत्राधिकार 
मेें जेडीए के साथ मिलकर 
संयुक्त कार््यवाही करत हुए लाल 
कोठी मण्डी, सहकारी मार््ग, 
सेन्टल पार््क  तथा लोहामण्डी रोड़ 
माचेड़ा मुरलीपुरा, बड़ी चौपड़, 
जोहरी बाजार, सांगानेरी गेट, 
न्यू गेट, लिक रोड, बापू बाजार, 
चौड़ा रास्ता, किशनपोल बाजार, 
त्रिपोलिया बाजार, छोटी चौपड़, 
चांदपोल बाजार, रामगंज, 
हवामहल बाजार, सिरसी रोड, 
चांदी की टकसाल, सुभाष चौक, 
झोटवाड़ा रोड, चांदपोल मेट््ररो  
स्टेशन से अस््थथाई अतिक्रमण 
हटवाया गया। उपरोक्त कार््रवाई 
के दौरान 10 केन्टर सामान 

जब्त कर गोदाम मेें भिजवाया 
गया व अस््थथाई अतिक्रमण करने 
वालो ंसे मौके पर 72 हजार 100 
रुपये का कैरिंग चार््ज वसूल 
किया गया तथा दौरे के दौरान 
कार््यवाही सतर््कत ा टीम द्वारा 
मौके पर समझाइष करत हुए 
मौखिक पाबंद करवाया कि 
भविष्य मेें अस््थथाई अतिक्रमण 
समय से हटा ले अन्यथा नगर 
निगम जयपुर के क्षेत्राधिकार मेें 
अवैध अतिक्रमण करने वालो ंके 
विरुद्ध भारी चालान या प्रभावी 
कार््रवाई अमल मेें लाई जायेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण की सख्त कार््रवाई:
जोन-9 मेें 10 बीघा भूमि पर बनी अवैध कॉलोनी ध्वस्त, 

शहर के कई इलाकोों मेें अतिक्रमण हटाए
जयपुर । जयपुर विकास 
प्राधिकरण (जेडीए) ने शहर मेें 
अवैध निर््ममाण और अतिक्रमण के 
खिलाफ बड़़े स्तर पर कार््रवाई 
करत हुए जोन-9 मेें करीब 10 
बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि 
पर विकसित की जा रही नवीन 
अवैध कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त 
कर दिया। इसके साथ ही विभिन्न 
जोनो ं मेें सड़क सीमा मेें आ रहे 
अतिक्रमण हटाकर मार्गगों को 
अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
आम रास्ता कराया अतिक्रमण 
मुक्त
जोन-02 के अंतर््गत ग्राम आमेर 
मेें दिल्ली बाईपास मुख्य सड़क 
से जैन मंदिर की ओर जाने वाले 
गैर मुमकिन सरकारी आम रास्ते 
पर अज्ञात लोगो ं द्वारा किए गए 
कब्जे को हटाया गया। खसरा 
नंबर 5227, 5239 और 5242 
पर लगभग 1 किलोमीटर लंबाई 
मेें बनाई गई कच्ची-पक्की दीवारेें , 
बाउंड््ररी वाल, मिट्टी की डोल, 
तारबंदी और झाड़़ियां जेसीबी 
मशीन की सहायता से हटाकर 
रास्ता पूरी तरह मुक्त कराया गया।
अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास 
विफल
जोन-09 के क्षेत्राधिकार मेें ग्राम 
भूरथल (जिला जयपुर) मेें बिना 
जेडीए की अनुमति एवं बिना भू-

रूपांतरण कर करीब 10 बीघा 
कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी 
बसाने की तैयारी की जा रही थी। 
मिट्टी-ग्रेवल की सड़केें , प्लॉटो ंकी 
बाउंड््ररी वाल सहित अन्य निर््ममाण 
प्रारभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर 
दिए गए, जिससे अवैध कॉलोनी 
विकसित करने का प्रयास विफल 
हो गया।
सड़क सीमा से हटे अस््थथायी 
अतिक्रमण
जोन-01 मेें नगर निगम के 
साथ संयुक्त अभियान चलाकर 
पृथ्वीराज मार््ग से वानिकी पथ, 
सचिवालय क्षेत्र तक दोनो ं ओर 
सड़क सीमा से बांस, तंबू, तिरपाल, 
ठेलो ं व अन्य सामान हटाए गए। 
नगर निगम द्वारा अतिक्रमण मेें 
प्रयुक्त सामान जब्त किया गया। 
इसी तरह जोन-03 मेें ज्योति नगर 
मोड़, सहकार मार््ग, लालकोठी, 
लक्ष्मी मंदिर चौराहा से अंडरपास 

तक तथा लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के 
पीछे इंडियाना होटल के सामने 
और आसपास करीब 100 से 
अधिक स््थथानो ं पर किए गए 
अस््थथायी अतिक्रमण हटाए गए। 
नगर निगम के जाप्ते द्वारा 19 ठेले 
जब्त किए गए।
2025 मेें अब तक 374 अवैध 
कॉलोनियां ध्वस्त
जेडीए प्रवर््तन प्रकोष्ठ के अनुसार, 
वर््ष 2025 मेें अब तक 374 नवीन 
अवैध कॉलोनियो ं को ध्वस्त कर 
अवैध कॉलोनियां बसाने के प्रयासो ं
को विफल किया जा चुका है। यह 
सभी कार््रवाई उप महानिरीक्षक 
राहुल कोटोकी के निर्देशन 
मेें संबंधित जोनो ं के राजस्व, 
तकनीकी स्टाफ एवं प्रवर््तन दस््तोों 
द्वारा की गई। जेडीए ने स्पष्ट 
किया है कि अवैध निर््ममाण और 
अतिक्रमण के खिलाफ अभियान 
आगे भी लगातार जारी रहेगा।

राज्य सरकार की दसूरी वर््षगांठ पर नागौर मेें जिला 
स्तरीय विकास प्रदर््शनी का किया शुभारंभ

-सूचना एवं जनसंपर््क  कार््ययालय मेें किसान आयोग अध्यक्ष ने जिला स्तरीय 
विकास प्रदर््शनी का किया शुभारंभ
-जिला विकास पुस्तिका का भी किया विमोचन
जयपुर (रॉयल पत्रिका)। राज्य 
सरकार के कार््यकाल के दो वर््ष 
पूर््ण होने के उपलक्ष्य मेें मंगलवार 
को सूचना एवं जनसंपर््क  कार््ययालय 
(सूचना केन्द्र) मेें आयोजित 
जिला स्तरीय विकास प्रदर््शनी 
का उद्घाटन राजस््थथान किसान 
आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी 
एवं जिला कलक्टर अरुण कुमार 
पुरोहित द्वारा किया गया। प्रदर््शनी 
के उद्घाटन के साथ ही जिले के 
विकास को प्रदर््शशित करने वाली 
तीन दिवसीय प्रदर््शनी का शुभारंभ 
हुआ। यह प्रदर््शनी 18 दिसंबर तक 
चलेगी।  प्रदर््शनी मेें राज्य और केें द्र 
सरकार की फ्लैगशिप योजनाओ,ं 
स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना 
और कृषि क्षेत्र मेें हुए अभूतपूर््व 
विकास को प्रदर््शशित किया गया। 
‘बदलता राजस््थथान’ और ‘विकसित 
भारत’ की तस्वीर विद्यार््थथियो ंऔर 
आमजन के लिए एक जीवंत 
अनुभव के रूप मेें सामने आई। 
किसान आयोग अध्यक्ष व जिला 
कलक्टर ने उद्घाटन के पश्चात 
प्रशासनिक अधिकारियो ं के 
साथ प्रदर््शनी का विस्तारपूर््वक 
अवलोकन किया। 
विभागीय योजनाओ ंएवं विकास 
कार्ययों का समग्र प्रदर््शन —
जनप्रतिनिधियो ं ने प्रदर््शनी का 
अवलोकन करत हुए इसकी 
विषयवस्तु एवं संपूर््ण व्यवस््थथा की 
सराहना भी की। जिला कलक्टर 
अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि 
“नव उत्थान–नई पहचान, बढ़ता 
राजस््थथान–हमारा राजस््थथान” की 
भावना को प्रतिबिबित करती इस 
प्रदर््शनी को राज्य सरकार की दो 
वर्षषों की उपलब्धियो ं का सशक्त 
प्रस्तुतीकरण है। उन््होोंन� कहा 
कि अधिकारियो ं को निर्दे श�ित 

किया गया है कि आमजन को 
राज्य सरकार की योजनाओ ं से 
व्यापक रूप से अवगत कराते 
हुए अधिकतम लाभ सुनिश्चित 
किया जाए, जिससे विकसित 
राजस््थथान–2047 के लक्ष्य की 
प्राप्ति की दिशा मेें प्रभावी प्रगति 
हो सके।
सूचना एवं जनसम्पर््क  विभाग 
द्वारा बहुविभागीय विकास 
कार्ययों की प्रस्तुति —
सूचना एवं जनसम्पर््क  कार््ययालय 
द्वारा आयोजित इस प्रदर््शनी 
मेें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, 
सहकारिता, जल संसाधन, 
पीएचईडी, ग्रामीण विकास एवं 
पंचायतीराज, आपदा प्रबंधन, 
श्रम, ऊर््जजा, खान एवं भू-विज्ञान, 
सार््वजनिक निर््ममाण, स्वायत्त 
शासन, नगरीय विकास, परिवहन 
एवं सड़क सुरक्षा, सूचना 
प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उच्च शिक्षा, 
उद्योग एवं वाणिज्य, चिकित्सा एवं 
स्वास्थ्य, गृह, खाद्य एवं नागरिक 
आपूर््तति, सामाजिक न्याय एवं 
अधिकारिता, महिला एवं बाल 
विकास, वन, पर््यटन सहित 
अन्य विभागो ं के विकास कार्ययों, 
योजनाओ ं एवं उपलब्धियो ं को 
प्रदर््शशित किया गया
जिला विकास पुस्तिका का 

विमोचन —
इसी क्रम मेें सूचना एवं जनसंपर््क  
कार््ययालय मेें मुख्य अतिथि किसान 
आयोग अध्यक्ष श्री सीआर चौधरी 
व जिला कलक्टर अरुण कुमार 
पुरोहित ने जिला विकास पुस्तिका 
का विमोचन किया। इस अवसर 
पर आयोग अध्यक्ष ने कहा कि 
‘जिला विकास पुस्तिका’ मेें 
जिले मेें हुए सभी विकास कार्ययों, 
नवाचारो ं और आगामी योजनाओ ं
का समग्र विवरण शामिल है। यह 
पुस्तिका आमजन को सरकार 
की गतिविधियो ं और योजनाओ ं
से जोड़ने मेें एक महत्वपूर््ण 
माध्यम साबित होगी। प्रदर््शनी 
और विमोचन समारोह ने जिले के 
नागरिको ं को सरकारी योजनाओ ं
और विकास की उपलब्धियो ं के 
प्रति जागरूक करने मेें महत्वपूर््ण 
भूमिका निभाई। यह आयोजन न 
केवल जिले के विकास की तस्वीर 
पेश करता है, बल्कि आमजन 
और प्रशासन के बीच संवाद का 
सशक्त माध्यम भी बनता है। 
उन््होोंन� अधिकारियो ं से अपेक्षा 
व्यक्त की कि सभी विभाग परस्पर 
समन्वय एवं संवेदनशीलता के 
साथ जनकल्याणकारी योजनाओ ं
के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 
निरतर प्रयासरत रहेें।
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मेडिकल कॉलेज चूरू मेें सुपर स्पेशलिस्ट की कमी: आठ साल बाद भी मरीजोों को करना पड़ रहा है रेफर
-प््रििंसिपल डॉ. एमएम पुकार ने भेजे सुविधाओं के प्रस्ताव
मोहम्मद अली पठान
चूरू (रॉयल पत्रिका)।  जिला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज 
की स््थथापना को आठ वर््ष हो चुके हैैं, जहां प्रतिवर््ष 150 
डॉक्टर तैयार हो रहे हैैं। इसके बावजूद, सुपर स्पेशलिस्ट 
डॉक्टरो ं की कमी के कारण डीबी अस्पताल से गंभीर 
मरीजो ं को आज भी जयपुर और बीकानेर रेफर करना 
पड़ रहा है। सरकार ने 400 बेड का आधुनिक अस्पताल 
भवन तैयार कर दिया है, लेकिन विशषज्ञ डॉक्टरो ं की 
नियुक्ति न होने से आमजन को इसका पूरा लाभ नही ंमिल 
पा रहा है। यह स््थथिति कॉलेज की स््थथापना के मूल उद्देश्य 
पर सवाल खड़़े करती है। मेडिकल सुविधाओ ंके विस्तार 
और रोगियो ंको बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य 
से मेडिकल कॉलेज प््रििंसिपल डॉ. एम.एम. पुकार ने राज्य 
सरकार को कई महत्वपूर््ण मांगो ंका प्रस्ताव भेजा है। इन 
मांगो ंमेें सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरो ंकी नियुक्ति, आधुनिक 

चिकित्सा उपकरण और आधारभूत ढांचे के विकास की 
मांगेें प्रमुख हैैं। प््रििंसिपल डॉ. पुकार द्वारा भेजे गए प्रस्ताव 
मेें कई महत्वपूर््ण सुविधाओ ं की मांग की गई है। इनमेें 
128 स्लाइस सीटी स्कै न मशीन, टेस्ला एमआरआई 
मशीन, कैथ लैब, 6 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और 
भरतिया अस्पताल के 6 वार्डडों का नवीनीकरण शामिल 
है। इसके अतिरिक्त, प्रस्ताव मेें 2 ऑटोमेटेड फूड कोर््ट, 
4 बड़़े वेटिग हॉल, 100 कमरो ं का गेस्ट हाउस, एक 
आधुनिक लाइब्रेरी, रिक्रिएशन कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट ग्राउंड 
और 1500 सीट क्षमता का ऑडिटोरियम जैसी सुविधाओ ं
की भी मांग की गई है। छात््रोों के लिए एक स्किल लैब, तीन 
स्मार््ट क्लासरूम, 600 यूजी छात््रोों के लिए हॉस्टल और 72 
पीजी छात््रोों के लिए हॉस्टल की भी आवश्यकता बताई गई 
है। चिकित्सा सुविधाओ ंको सुदृद्ध करने के लिए मॉडर््न 
ट््ररॉ मा सेेंटर, 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक और पांच 

मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की भी मांग की गई है, ताकि 
गंभीर मरीजो ंको तत्काल और उन्नत उपचार मिल सकेें । 
मेडिकल कॉलेज मेें नए अस्पताल भवन का निर््ममाण कार््य 

लगभग पूरा हो चुका है। शेष कार््य पूर््ण होते ही अस्पताल की 
छह प्रमुख यूनिटेें मेडिसिन, सर््जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, 
रेडियोलॉजी और एनेस््थथीसिया नई बिल््डििंग मेें स््थथानांतरित 
कर दी जाएंगी।पुराने अस्पताल भवन मेें स्किन, आई, 
मनोरोग, पीडियाट््ररि क और प्रसूति विभाग संचालित होते 
रहेेंगे, जिससे मरीजो ंको विभिन्न विशिष्टताओ ंमेें उपचार 
मिलता रहेगा। डॉ. पुकार ने यह भी बताया कि मेडिकल 
कॉलेज भवन मेें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री , 
पैथोलॉजी,फार््ममाकोलॉजी,माइक्रोबायोलॉजी, फोरेेंस�िक 
मेडिसिन और कम्युनिटी मेडिसिन जैसे आठ विभाग 
पहले से ही संचालित हैैं। चार सुपर स्पेशलिस्ट को मिली 
स्वीकृति राज्य सरकार एवं चिकित्सा विभाग की ओर से 
चार सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरो ं नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोसर््जन, 
कार््डडियोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट््ररो लॉजिस्ट की स्वीकृति मिल 
चुकी है। इसके लिए 10.58 करोड़ रुपए का बजट सक्षम 

स्तर से स्वीकृत किया जा चुका हैैं। लेकिन अभी तक किसी 
डॉक्टर ने जॉइनिग नही ंकी है। उन््होोंन� कहा कि जैसे ही 
ये चारो ंसुपर स्पेशलिस्ट चूरू मेें सेवाएं देना शुरू करेें गे। 
उसी दिन से मरीजो ंका रेफर अनुपात लगभग शून्य हो 
जाएगा। एनएमसी की आपत्तियो ंका किया गया निस्तारण 
वर््ष 2023 मेें एनएमसी द्वारा जारी थो-कॉज नोटिस मेें 10 
प्रमुख कमियां बताई गई थी।ं जिनके कारण कॉलेज पर एक 
करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी। इसमेें ब्लड बैैंक 
लाइसेेंस (2022 से एक्सपायर) का 2025 मेें नवीनीकरण 
करवाया। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेेंट सर््टटिफिकेट (2023 
से एक्सपायर) का 2025 मेें नवीनीकरण करवाया। 
हिस्टोपैथोलॉजी लैब शुरू करवायी। कम बेड ऑक्यूपेेंसी 
की समस्या, जिसे नए अस्पताल के संचालन से पूरा किया 
जाएगा। वर््ष 2025 मेें कॉलेज की एथिकल कमेटी की 
स्वीकृति आदि कमियो ंका समाधान कर लिया गया हैैं।

पाली जिला वक्फ कमेटी मेें युवा प्रतिनिधित्व को मिला 
बल, निजाम खान सोढा सदस्य नियुक्त

मोहम्मद यासीन 
पाली। (रॉयल पत्रिका) । 
पाली जिला वक्फ कमेटी ने 
संगठनात्मक विस्तार करत हुए 
निजाम खान सोढा को कमेटी 
का सदस्य नियुक्त किया है। इस 
नियुक्ति पर समाज के विभिन्न वर्गगों 
मेें हर््ष का माहौल है और लोगो ंने 
उन्हहें बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ दी 
हैैं। पाली जिला वक्फ कमेटी के 
अध्यक्ष सलीम एमडी ने बताया कि 
कमेटी मेें युवाओ ं की भागीदारी 
सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह 
कदम उठाया गया है। उन््होोंन� 
कहा कि वक्फ संपत्तियो ं के 
संरक्षण, सुव्यवस््थथित प्रबंधन और 
भविष्य की आवश्यकताओ ं को 
ध्यान मेें रखते हुए युवा शक्ति की 
सक्रिय भूमिका बेहद आवश्यक 
है। युवाओ ं के जुड़ने से वक्फ से 

संबंधित कार्ययों की समझ बढ़़ेगी 
और विकास कार्ययों को नई गति 
मिलेगी। नवनियुक्त सदस्य निजाम 
खान सोढा ने कमेटी के प्रति 
आभार व्यक्त करत हुए कहा कि 
वक्फ संपत्तियो ं का संरक्षण और 
समग्र विकास उनकी प्राथमिकता 
रहेगा। उन््होोंन� भरोसा दिलाया 
कि वे पूरी ईमानदारी, निष्ठा और 

जिम्मेदारी के साथ अपने दायित््वोों 
का निर््वहन करेें गे। निजाम खान 
सोढा की नियुक्ति को सकारात्मक 
पहल बताते हुए क्षेत्रवासियो ं ने 
उम्मीद जताई है कि उनके जुड़ने 
से पाली जिला वक्फ कमेटी के 
कार्ययों को नई दिशा मिलेगी और 
वक्फ संपत्तियो ंके विकास से जुड़़े 
प्रयास और मजबूत होगें।

ओवरलोड बसोों की बदहाल स्तिथि का 
जिम्मेदार कौन? नियमोों का पालन नहीीं

-ओवरलोड बसोों मेें सफर कर रहे लोगोों की जान को खतरा
हनीस खान कुतकपुर 
हिडौन सिटी (रॉयल पत्रिका)। आज हम बात करेें गे 
एक गंभीर मुद्दे  की, जो अक्सर खबरो ंमेें रहता है - 
बसो ंमेें ओवरलोडिग। यह सिर््फ  एक आंकड़़ा नही,ं 
बल्कि यात्रियो ंकी जान से जुड़़ा सवाल है। यह नजारा 
फैली का पूरा टोल टैक्स व कटकड़ स्टेण्ड का है 
,यानि कि करौली हिडौन सड़क मार््ग व गंगापुर हिडौन 
सड़क मार््ग का जहाँ हर रोज़ देखने को मिलता है कि 
कैसे अपनी क्षमता से कही ंज़्यादा यात्रियो ंको बसो ं
मेें ठंूस-ठंूस कर भरा जा रहा है। बस की छतो पर 
बेखौफ बैठा कर यात्रियो ंको ले जाते हुए  जिला पुलिस 
द्वारा सड़क दुर््घटना मेें कमी लाने के लिए लगातार 
अभियान चला रहे हैैं लेकिन प्रशासन से बैैंखौफ होकर 
धड़ल्ले से चल रही है ओवरलोडिग बस सवारियो ं
को छतो पर बिठाकर ट््ररैफि  क पुलिस और परिवहन 
विभाग के आंखे के आगे से सड़को ंपर लगातार दौड़ 
रही है ओवरलोडिग बसे परिवहन विभाग के नियमो ं
के अनुसार, 32-सीटर बस मेें लगभग 30 यात्री होने 
चाहिए, लेकिन अक्सर यहाँ 100 से ज्यादा लोग भरे 

जाते हैैं। यह सिर््फ  एक बस की कहानी नही,ं यह पूरे 
क्षेत्र की समस्या है, जहाँ नियमो ंकी धज्जियां उड़ाई 
जाती हैैं। सूत््रोों के अनुसार ट््ररैफि  क पुलिस और परिवहन 
विभाग की मिलीभगत का नतीजा आम लोगो को ंना 
चुकाना पड जाये यह स््थथिति बताती है कि यात्रियो ंकी 
जान कितनी खतर मेें है। देखना होगा कि प्रशासन 
कब तक इस पर ठोस कार््रवाई करता है। यह घटनाएँ 
हमेें सोचने पर मजबूर करती हैैं कि क्या हम अपनी 
सुविधाओ ं के लिए अपनी जान जोखिम मेें डाल रहे 
हैैं, या प्रशासन अपनी ज़़िम्मेदारी निभा रहा है। यह 
एक गंभीर सवाल है, जिस पर सरकार और संबंधित 
विभागो ं को ध्यान देना चाहिए। ओवरलोड बसो ं की 
बदहाल स्तिथि जिम्मेदार कौन।

इंसानियत एकता सेवा समिति का रात्रिकालीन 
कम्बल वितरण अभियान का शुभारम्भ

चूरू (रॉयल पत्रिका)।  जिला 
मुख्यालय पर देर शाम को 
भाईजी चौक स््थथित राणाजी के 
नोहरे मेें इंसानियत एकता सेवा 
समिति द्वारा समिति व्यवस््थथापक 
इंजीनियर जाफर खान के नेतृत्व 
मेें रात्रिकालीन कम्बल वितरण 
अभियान का शुभारम्भ कार््यक्रम 
आयोजित किया गया। कार््यक्रम 
की अध्यक्षता समिति वरिष्ठ 
उपाध्यक्ष महमूद अली राणा ने 
की। कार््यक्रम के मुख्य अतिथि पूर््व 
सरपंच डॉ. अयूब खान सेहला थे। 
इस अवसर पर समिति संस््थथापक 
करामत खान ने बताया कि 
अभियान का उद्देश्य जरूरतमंद 
लोगो ं को कम्बल वितरित कर 
उन्हहें सर्दी से बचाना है। उन््होोंन� 
बताया कि अभियान के तहत 
शीतकालीन सत्र मेें चूरू सहित 
पूरे शेखावाटी क्षेत्र मेें फुटपाथ व 
सार््वजनिक स््थथानो ं पर रहने वाले 
और कच्ची बस्तियो ंमेें रहने वाले 
असहाय व ज़रूरतमंद लोगो ं को 
कम्बल व ऊनी वस्त्र वितरित 
किए जाएंगे। समिति कोषाध्यक्ष 

रियाज अहमद खान ने बताया कि 
अभियान के तहत 400 कम्बल 
वितरित की जाएंगी। इस दौरान 
समिति मीडिया प्रभारी मोहम्मद 
अली पठान, निदेशक सदस्य 
अयूब खान, सहायक सचिव डॉ. 
शाहरुख खान, संरक्षक सदस्य 
आमीन खान, इमरान बी खान, 
अजीज खान, डॉ. इदरीस खान 
गौड़, डॉ. अखतर खान, नौशाद 
खान, हाजी जोरावर खान, आवेश 
कुरैशी, सुलेमान मणियार, मो. 
अली खान, सलीम खान, सलमान 
खान, असलम खान, गफार खान, 
मोहम्मद राशिद, एडवोकेट 
इब्राहीम गौरी, गुलाम हुसैन गौरी, 

मो. रफीक राजगढ़िया, दानिश 
पठान, मौलवी अब्दुल्लाह खान, 
प्र.अ. अशफाक खान, महबूब 
खान, साबिर खान, रहमान खान, 
परवेज खान, बिलाल खान, यूसुफ 
खान, साजिद खान, हमीद खान, 
अलादीन खान, सोयल खान, 
जाकिर अली खान, अबरार खान, 
शमशाद खान, खानू खान, आसिफ 
शैख, आसिफ लुहार आदि मौजूद 
रहे। समिति उपाध्यक्ष वसीम 
अली ने सभी का आभार जताया। 
इंसानियत एकता सेवा समिति 
का रात्रिकालीन कम्बल वितरण 
अभियान का शुभारम्भ ।

ताइक््वाांडो टूर््ननामेेंट मेें ‌मार््शल आर््ट अकैडमी चुरु ने 11 
‌गोल्ड मेडल दो ब्रान््ज मेडल हासिल किया

चूरू (रॉयल पत्रिका)।  जिला मुख्यालय पर आयोजित 
डिस्ट्रिक्ट  ताइक््वाांडो टूर््ननामेेंट मेें ब्लैक नाइट्स मार््शल 
आर््टट््स अकादमी चूरू के खिलाड़़ियो ंने बेहतरीन खेल 
का प्रदर््शन करत हुए 11 गोल्ड मेडल एवं 2 ब्रॉन््ज 
मेडल हासिल किए। जिसमे कोच चरण सिह उर््फ  
योगी जी व कोच नरपत जी दुधवा खारा ने बताया कि 
मानवेेंद्रपाल सिह ने गोल्ड,प्रवीण सिह ने गोल्ड, शौर््य 
कालेर ने गोल्ड, उत्तम ने गोल्ड, हर््षवर््धन ने गोल्ड, 
जयवर््धन ने गोल्ड, यशवर््धन ने गोल्ड, कृष्ण ने गोल्ड, 
बिलाल ने गोल्ड, गर््ववित ने ब्रॉन््ज, दीपांशु ने ब्रॉन््ज मेडल 
हासिल किए। लड़कियो ंमेें दिव््याांशी ने गोल्ड, शिवानी 
ने गोल्ड जीता एवं सभी खिलाड़़ियो ंने बेहतरीन प्रदर््शन 

किया व गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़़ी राज्यस्तर 
ताइक््वाांडो प्रतियोगिता मेें भाग लेेंगे।

उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरपुर के 
बालकोों ने किया एक्सपोजर विजिट

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)। 
सवाई माधोपुर के उच्च माध्यमिक 
विद्यालय शेरपुर के बालको ं ने 
भारत मानक ब्यूरो के तत्वाधान मेें 
कृषि विज्ञान केें द्र सवाई माधोपुर 
का एक्सपोजर विजिट किया। 
शारीरिक शिक्षक नफीस अहमद 
ने बताया कि विजिट मेें कृषि 

विज्ञान केें द्र के प्रोफेसर ने बालको ं
को कृषि के क्षेत्र मेें कैरियर और 
कृषि मानको ं के बारे मेें विस्तार 
से समझाया और केें द्र का भ्रमण 
करवा कर कृषि की जानकारियां 
प्रदान की गई इस अवसर पर BIS 
प्रभारी अजहरुद्दीन खान,मनीषा 
गुर््जर आदि उपस््थथित रहे।

क वर््ग व्यापार संघ के नवनिर््ववाचित अध्यक्ष का 
ट्रक यूनियन के पदाधिकारियोों ने किया स्वागत
बारां (रॉयल पत्रिका)। हाल ही 
मेें संपन्न हुए कृषि उपज मंडी 
क वर््ग व्यापार संघ के चुनाव 
मेें निर््ववाचित हुए अध्यक्ष मनीष 
लश्करी का मंगलवार को दी 
पब्लिक कैरियर ट््र क ऑनर््स 
संस््थथान बारां के कार््ययालय पर 
ट््र क यूनियन के पदाधिकारियो ं
ने स्वागत सत्कार किया। ट््र क 
ऑनर््स संस््थथान के जनरल सेकेट््ररी  
मन्नू पठान ने बताया कि संस््थथान 
के कार््ययालय पर नवनिर््ववाचित 
मंडी अध्यक्ष मनीष लश्करी का 
संस््थथान के अध्यक्ष श्याम कुमार 
बंसल, उपाध्यक्ष अमित कुमार 
मेहता, जनरल सेकेट््ररी  मन्नू पठान, 
कोषाध्यक्ष पवन गोस्वामी, बोर््ड 
इंचार््ज सत्यनारायण गुप्ता ने माला 
पहनाकर साफाबंदी कर मंुह मीठा 

करवाकर ओर स्मृति चिन्ह भेेंट 
कर ऐतिहासिक स्वागत किया। 
स्वागत सत्कार कार््यक्रम मेें पूर््व 
अध्यक्ष भीमसेन अदलक्खा, ध्रुव 
कुमार यादव, खुर्शीद आलम, रईस 
अहमद, अकील भाई, मकसूद 
अहमद, पप्पू भाई, रियाज अहमद 
सहित संस््थथान के पदाधिकारी ओर 

स्टॉफ मौजूद रहे। इस मौके पर 
मंडी समिति ओर ट््र क यूनियन 
मेें आपसी सहयोग बनाए रखने 
पर चर््चचा हुई। कार््यक्रम के अंत 
मेें संस््थथान के जनरल सेकेट््ररी  मन्नू 
पठान से सभी अतिथियो ं ओर 
यूनियन के पदाधिकारियो ं का 
आभार प्रकट किया।

कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर््शन
पाली (रॉयल पत्रिका)। अखिल 
भारतीय राष्ट्री य कांग्रेस के 
निर्देशनुसार मोदी,शाह सरकार 
द्वारा ED व अन्य संवैधानिक 
संस््थथानो ं के दुरूपयोग के विरोध 
मेें तथा माननीय न्यायालय द्वारा 
श्रीमती सोनिया गांधी एवं  राहुल 
गांधी पर लगाए गए झठेू मुकदमो ं
को ख़़ारिज करत हुए प्रवर््तन 
निदेशालय (ED) को फटकार 
लगाई गई है। यह स्पष्ट हो गया 
है कि राजनीतिक षड्यंत्र के 
तहत ED व अन्य संवैधानिक 
संस््थथानो ं का दुरुपयोग किया जा 
रहा है। इसके विरोध मेें राजस््थथान 
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविद सिह 
डोटासरा के आदेशानुसार पाली 
जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष 
शिशुपाल सिह निम्बाडा के नेतृत्व 
मेें आज जिला कलेक्टर कार््ययालय 
के सामने विरोध एवं विशाल धरना 
प्रदर््शन कर प्रधानमंत्री नरेेंद्र मोदी 
का पुतला फंूका गया। जिलाध्यक्ष 
शिशुपाल सिह निम्बाडा ने कहा 
कि भाजपा सरकार द्वारा ED 
सहित अन्य संवैधानिक संस््थथाओ ं
के दुरुपयोग, लोकतंत्र की हत्या 
एवं विपक्षी दलो ंकी आवाज़ दबाने 
की साज़़िश के विरोध मेें जिला स्तर 
पर आज विरोध प्रदर््शन आयोजित 
किया गया। लोकतंत्र विरोधी 
रवैये के खिलाफ तानाशाही के 
विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की 
तथा मनरेगा का नाम बदलने की 
साजिश महात्मा गांधी जी के नाम 
से भाजपा की चिढ़ जगजाहिर है। 
करोड़़ोों ग्रामीणो ं की जीवनरेखा 
‘मनरेगा’ का नाम बदलने का 

प्रयास पूरी तरह अनुचित है। यह 
केवल नाम बदलना नही,ं बल्कि 
गरीबो ंके हक पर प्रहार है।
मनरेगा बचेगा मजदूर बचेगा-
महात्मा गांधी के नाम का अपमान, 
नही ं सहेगा हिदुस्तान जानकारी 
देते हुए जिला प्रवक्ता रफीक 
चौहान ने बताया कि इस मौके 
पर जिलाध्यक्ष शिशुपाल सिह 
निम्बाडा, लोकसभा प्रत्याशी 
संगीता बेनीवाल ने भाजपा की 
केें द्र सरकार गलत नीतियो ं को 
लागू कर प्रदेश की जनता को 
परेशान कर रही है, पाली विधायक 
भीमराज भाटी ने कहा राजस््थथान 
की पर्ची सरकार गरीबो ंको 100 
दिन के रोजगार से वचित कर 
गुमराह कर रही है। पुर््व जिलाध्यक्ष 
अजीज दर््द , पीसीसी सदस्य शोभा 
सोलंकी, पाली शहर ब्लॉक अध्यक्ष 
हकीम भाई, रोहट ब्लॉक अध्यक्ष 
पीराराम पटेल, बाली ब्लॉक 
अध्यक्ष यशपाल सिह राजपुरोहित, 
सुमेरपुर ब्लॉक अध्यक्ष नेहपाल 
सिह पावा, पुर््व ब्लॉक अध्यक्ष 
मेहबूब टी, महिला कांग्रेस प्रदेश 
महासचिव नीलम बिरला, अरुण 
जोशी, सेवादल जिलाध्यक्ष प्रकाश 
चौधरी, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष 
गोवर््धन देवासी, भंवर राव, महिला 

जिलाध्यक्ष ऐश्वर््यया सांखला, पुर््व 
कार््यकारी अध्यक्ष प्रवीण कोठारी, 
पुर््व ब्लॉक अध्यक्ष गिरधारी सिह 
राजपुरोहित, राजीव गांधी पंचायत 
राज के जिलाध्यक्ष मदनसिह 
जागरवाल, रतन उदेश, सज्जन 
बी राज, राजेन्द्र सिह कूम्पावत, 
संतोख सिह बाजवा, आनंद 
सोलंकी, सुभाष मेवाड़़ा, प्रकाश 
सांखला, जिला प्रवक्ता रफीक 
चौहान, जीवराज चौहान, मांगुसिह 
दूदावत, यशपाल सिह कूम्पावत, 
मंगलाराम भिण्डर, बाबूलाल 
दहिया, मण्डल अध्यक्ष अशोक 
गौड, चेलाराम रारबडा, रघुनाथ 
सिह मण्डली, राजेेंद्र मेघवाल, 
राजू बंजारा, प्रकाश सोनी, रमेश 
चावला, एस सी जिलाध्यक्ष सुनील 
बैरवा, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष 
जावेद सिरोहा, ओबीसी जिलाध्यक्ष 
गोविद बंजारा, जयसिह सुकरलाई, 
कृष्णा सांसी, कालुराम विश्नोई, 
हितश सिरोया, माणक गर््ग, 
रमेश चौधरी, दिनेश पंवार, 
वजीर खां, हैप्पी मेवाडा, साबीर 
अशरफी, सत्य प्रकाश पटेल, 
भेराराम गुर््जर, तालिब चुडीगर, 
ताराचंद चन्दनानी,  सहित सैकड़ो ं
कांग्रेसजनो ने कलेक्ट्रे ट के सामने 
नारेबाजी करत हुए विरोध जताया।

नागरिक अभिनंदन समारोह हुआ आयोजित, 
भामाशाह कैलाश पारीक का किया सम्मान

चौमू (रॉयल पत्रिका)।  महर््षषि 
पराशर पारीक सेवा समिति चौमू 
के तत्वावधान मेें पारीक समाज 
की ओर से ग्राम डोला का बास 
निवासी भामाशाह कैलाश पारीक 
का नागरिक अभिनंदन एवं 
स्वागत समारोह आयोजित किया 
गया। समारोह मेें ग्राम डोला का 
बास के पुरोहितो ंकी ढाणी स््थथित 
ओकंारेश्वर धाम मेें हाल ही मेें संपन्न 
तीन दिवसीय नानी बाई रो मायरो 
कथा के सफल आयोजन पर 
कथा संयोजक भामाशाह कैलाश 
पारीक को सम्मानित किया गया। 
इस अवसर पर समाज की ओर 
से उन्हहें अभिनंदन पत्र एवं स्मृति 
चिन्ह भेेंट कर माल्यार््पण व साफा 
ओढ़़ाकर सम्मान प्रदान किया 
गया। कार््यक्रम मेें भामाशाह 
कैलाश पारीक ने कहा कि धार््ममिक 
आयोजनो ं से समाज मेें धार््ममिक 
चेतना का संचार होता है तथा 
सर््व समाज मेें आपसी सद्भाव 
और संस्कारो ंको बल मिलता है। 
समिति अध्यक्ष रामअवतार पारीक 

ने कहा कि इस प्रकार के धार््ममिक 
एवं सामाजिक आयोजनो ंसे समाज 
मेें एकता, संस्कार और सेवा 
भावना को मजबूती मिलती है। 
उन््होोंन� भामाशाह कैलाश पारीक 
के सामाजिक व धार््ममिक क्षेत्र मेें 
किए जा रहे योगदान की सराहना 
करत हुए भविष्य मेें भी समाजहित 
मेें निरतर कार््य करत रहने की 
शुभकामनाएं दी।ं समारोह के 
दौरान महर््षषि पराशर पारीक 
सेवा समिति की ओर से आगामी 
पारीक समाज अखिल सामूहिक 

विवाह सम्मेलन की जानकारी भी 
दी गई। समिति के अनुसार यह 
सम्मेलन 23 जनवरी को आदर््श 
विद्या मंदिर, चौमू मेें आयोजित 
किया जाएगा। समाजबंधुओ ं से 
अधिक से अधिक सहभागिता का 
आह्वान किया गया। इस अवसर 
पर समिति संयोजक भगवान 
सहाय पारीक, कार््ययालय प्रभारी 
सत्यनारायण पारीक, उपाध्यक्ष 
मोहनलाल डाबड़़ी, व्यवस््थथापक 
सोहन पारीक सहित अनेक पारीक 
समाज के लोग उपस््थथित थे।

सीएलजी बैठक मेें सुरक्षा पर मंथन, 
हस्तेड़़ा मेें लगेेंगे सीसीटीवी कैमरे

चौमंू (रॉयल पत्रिका)।  गोविदगढ़ 
थाना प्रभारी विनोद सांखला ने 
हस्तेड़़ा पुलिस चौकी परिसर मेें 
सीएलजी सदस््योों की बैठक लेकर 
क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस््थथा की समीक्षा 
की। बैठक मेें बढ़ती चोरियो ं की 
रोकथाम को लेकर नागरिको ं
से सतर््क  रहने और पुलिस को 
सहयोग देने की अपील की गई। 
थाना प्रभारी सांखला ने कहा कि 
अपराध नियंत्रण मेें जनभागीदारी 
अहम है। संदिग्ध गतिविधियो ंकी 
तुरंत सूचना देने, रात्रि गश्त मेें 
सहयोग और आपसी समन्वय से ही 
अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया 
जा सकता है। उन््होोंन� पुलिस के 
संकल्प को दोहराते हुए कहा— 
“अपराधियो ं मेें भय, आमजन मेें 
विश्वास” हमारी प्राथमिकता है। 

इस अवसर पर सीएलजी सदस्य 
मालीराम यादव गंगासागर सहित 
ग्रामीण सदस्य गण उपस््थथित रहे। 
बैठक मेें हस्तेड़़ा व्यापार मंडल 
अध्यक्ष मालीराम मिश्रा ने गांव मेें 
सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की 
घोषणा की गई, जिससे सार््वजनिक 
स््थथानो ं पर निगरानी मजबूत होगी 
और अपराधियो ंपर लगाम लगेगी। 
सीएलजी सदस््योों ने भी सुरक्षा 
व्यवस््थथा सुदृढ़ करने के सुझाव 
दिए और पुलिस के साथ मिलकर 
कार््य करने का भरोसा जताया। 
पुलिस चौकी प्रभारी जगदीश सिह 
ने ग्रामीणो ं से कहा कि अपराधी 
गतिविधियो ंमेें निफ्ट व्यक्तियो ंके 
बारे मेें जानकारी देने की अपील 
की।

मृत्यु भोज का बहिष्कार कर 
शिक्षा के लिए भूमिदान

-समाज के सामने रखी अनुकरणीय मिसाल

चौमू (रॉयल पत्रिका)।  ग्राम 
पंचायत डोला का बास स््थथित 
शहीद रामकरण मीणा राजकीय 
उच्च माध्यमिक विद्यालय मेें 
शिक्षक लालाराम मीणा ने अपनी 
माता स्वर्गीय बनारसी देवी एवं 
पिता स्वर्गीय रुडमल मीणा की 
स्मृति मेें विद्यालय को 150 वर््गगज 
भूमि तथा 21 हजार रुपये की 
नगद राशि भेेंट की। इस अवसर 
पर उन््होोंन� अपनी माता के देहांत 
पर मृत्यु भोज का पूर््ण बहिष्कार 
कर सामाजिक सुधार की दिशा मेें 
सराहनीय पहल की। कार््यक्रम के 
मुख्य अतिथि खेलकूद निदेशालय 
बीकानेर के उपनिदेशक रामसिह 
मीणा ने कहा कि इस तरह के कार््य 
समाज को नई दिशा देने वाले होते 
हैैं। उन््होोंन� भामाशाह परिवार के 
प्रति आभार जताते हुए इसे शिक्षा 

और सामाजिक चेतना के लिए 
प्रेरक कदम बताया। कार््यक्रम की 
अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाचार््य 
सीमा मीणा ने की। उन््होोंन� कहा 
कि भूमि दान विद्यालय के विकास 
मेें मील का पत्थर साबित होगा 
और इससे विद्यार््थथियो ं को बेहतर 
शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने 
मेें मदद मिलेगी। विशिष्ट अतिथियो ं
मेें सरपंच सुल्तानराम बुनकर, 
पीईईओ प्रकाश मानावत, पूर््व 
उपप्रधानाचार््य मुकेश हाटवाल, 
मालीराम मीणा, सी.एम. मीणा, 
जीवतराम फौजी, डॉ. श्योजीराम 
यादव, गोपाल मीणा सहित अनेक 
ग्रामीण उपस््थथित थे। कार््यक्रम 
का मंच संचालन वरिष्ठ अध्यापक 
संजय कुमार जैन एवं अध्यापक 
कमलकांत मीणा ने किया।
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आर््ट गैलरी मेें सजी दो साल की उपलब्धियोों 
की प्रदर््शनी, जिला कलक्टर ने किया शुभारंभ
-विकास प्रदर््शनी मेें विभागोों ने लगाए स्टॉल, गरड़दा परियोजना का 
मॉडल बना आकर््षण का केें द्र 
-जिला विकास पुस्तिका का भी हुआ विमोचन
बंूदी (रॉयल पत्रिका)। राज्य 
सरकार के कार््यकाल के सफल 
दो वर््ष पूर््ण होने के उपलक्ष्य मेें 
मंगलवार को सूचना एवं जनसंपर््क  
कार््ययालय की ओर से आर््ट गैलरी 
मेें आयोजित की जा रही तीन 
दिवसीय ‘जिला विकास प्रदर््शनी’ 
का जिला कलक्टर अक्षय गोदारा 
ने फीता काटकर विधिवत 
शुभारंभ किया। इस दौरान उन््होोंन� 
जिले मेें बीते दो वर्षषों मेें हुए बदलाव 
और विकास कार्ययों की सराहना 
करत हुए इसे आमजन के लिए 
प्रेरणादायक बताया। प्रदर््शनी 
के उद्घाटन समारोह मेें नगर 
परिषद सभापति सरोज अग्रवाल, 
जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, अतिरिक्त 
जिला कलक्टर रामकिशोर मीणा, 
सूचना एवं जनसंपर््क  अधिकारी 
अनुप्रिया,राजकुमार श््रृृंगी सहित 
कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य 
नागरिक उपस््थथित रहे।
फ्लेक्स पैनल्स पर उकेरी गई 
विकास की कहानी-
आर््ट गैलरी मेें प्रवेश करत ही 
फ्लेक्स पैनल बोर््डड््स के माध्यम से 
राज्य और बंूदी जिले की प्रगति की 
कहानी बयां की गई है। प्रदर््शनी 
मेें पिछले दो वर्षषों के दौरान 
आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य 
और ग्रामीण विकास के क्षेत्र मेें 
हुए कार्ययों को बेहद आकर््षक ढंग 
से प्रदर््शशित किया गया है। जिला 
कलक्टर ने एक-एक पैनल का 

बारीकी से अवलोकन किया और 
प्रदर््शशित चित््रोों के माध्यम से दर््शशायी 
गई विकास यात्रा की प्रशंसा की।
विभागीय स्टॉल्स पर दिखी 
प्रगति, गरड़दा मॉडल को मिली 
सराहना-
प्रदर््शनी परिसर मेें विभिन्न 
सरकारी विभागो ं द्वारा अपनी 
उपलब्धियो ं को दर््शशाने के लिए 
स्टॉल लगाए गए हैैं। इसमेें जयपुर 
विद्युत  वितरण निगम, चिकित्सा 
एवं स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेद, 
शिक्षा, महिला अधिकारिता, स्वच्छ 
भारत मिशन, जिला मत्स्य विकास 
परियोजना और सामाजिक न्याय 
एवं अधिकारिता विभाग ने अपने 
स्टॉल के माध्यम से विभागीय 
प्रगति का प्रदर््शन किया। जन 
स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 
तैयार किया गया ‘गरड़दा पेयजल 
एवं सिचाई परियोजना’ का मॉडल 
प्रदर््शनी का मुख्य आकर््षण बना 
रहा। आमजन और अतिथियो ं

ने इस मॉडल को खूब सराहा। 
कलक्टर अक्षय गोदारा ने प्रत्येक 
स्टॉल पर जाकर वहां मौजूद 
अधिकारियो ं से योजनाओ ं के 
क्रियान्वयन और जनता को मिल 
रहे लाभ के बारे मेें जानकारी ली।
‘जिला विकास पुस्तिका’ का 
विमोचन-
इस अवसर पर जिला कलक्टर ने 
सूचना एवं जनसंपर््क  कार््ययालय, 
बंूदी द्वारा प्रकाशित ‘जिला विकास 
पुस्तिका’ का विमोचन भी किया। 
पुस्तिका मेें बीते दो सालो ंमेें बंूदी 
जिले मेें हुए विकास कार्ययों का 
विस्तृत ब्यौरा और राज्य सरकार 
की कल्याणकारी योजनाओ ं का 
समावेश किया गया है, ताकि 
आमजन एक ही जगह पर सभी 
महत्वपूर््ण जानकारियां प्राप्त कर 
सकेें । साथ ही, विभाग की ओर 
से प्रचार साहित्य का वितरण भी 
किया गया।

जल संसाधन मंत्री ने अजमेर मेें जिला विकास प्रदर््शनी का 
शुभारम्भ एवं जिला विकास पुस्तिका का किया विमोचन

-राज्य सरकार द्वारा दो वर््ष मेें किए गए ऐतिहासिक कार्ययों एवं उपलब्धियोों 
की विस्तार से दी जानकारी
अजमेर (रॉयल पत्रिका)। जल 
संसाधन मंत्री सुरेश सिह रावत 
ने राज्य सरकार के दो वर््ष का 
कार््यकाल पूर््ण होने के उपलक्ष्य 
पर 2 साल नव उत्थान-नई 
पहचान, बढ़ता राजस््थथान-हमारा 
राजस््थथान थीम पर आधारित तीन 
दिवसीय जिला विकास प्रदर््शनी 
का मंगलवार को सूचना केें द्र की 
आर््ट गैलरी मेें फीता काटकर 
शुभारम्भ किया एवं राज्य सरकार 
की उपलब्धियो ं एवं कार्ययों पर 
आधारित जिला विकास पुस्तिका 
का विमोचन किया। जिला 
कलक्टर लोक बन्धु ने जिला 
विकास प्रदर््शनी का अवलोकन 
कर अधिकारियो ंके साथ विकास 
कार्ययों पर चर््चचा की। जल संसाधन 
मंत्री ने राज्य सरकार की दो वर््ष 
की उपलब्धियो ंके बारे मेें विस्तार 
से जानकारी दी। अतिथियो ं ने 
विकास प्रदर््शनी का अवलोकन 
किया। प्रदर््शनी मेें विगत दो वर््ष 
मेें विभिन्न विभागो ंद्वारा फ्लैगशिप 
तथा जनकल्याणकारी योजनाओ ं
की उपलब्धियो ं एवं नवाचारो ं को 
प्रदर््शशित किया गया है। रावत 
ने राज्य सरकार के दो वर््ष के 
सफलतम कार््यकाल के लिए 
शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र 
मोदी के विजन विकसित भारत 
2047 की परिकल्पना को साकार 
करत हुए प्रदेश के ऊर््जजावान 
मुख्यमंत्री भजनलाल शर््ममा के 
कुशल नेतृत्व मेें राज्य सरकार 
राजस््थथान के चहुुंमुखी विकास के 
संकल्प को साकार कर रही है। 
उन््होोंन� कहा कि विगत दो वर््ष मेें 

सभी क्षेत््रोों मेें अभूतपूर््व कार््य किए 
गए है। उन््होोंन� कहा कि मुख्यमंत्री 
शर््ममा के कुशल नेतृत्व मेें राज्य 
सरकार द्वारा बजट घोषणा 2024-
25 एवं 2025-26 मेें प्रदेश को 
विकास की ऎतिहासिक सौगातेें 
दी हैैं। इनमेें अधिकांश घोषणाएं 
क्रियान्वित की जा चुकी है। साथ 
ही प्रगतिरत बजट घोषणाओ ं की 
प्रभावी मॉनिटरिंग करत हुए उन्हहें 
पूर््ण करने की दिशा मेें निरन्तर 
काम किया जा रहा है। उन््होोंन� 
कहा कि राज्य सरकार द्वारा 
राइजिग राजस््थथान इनवेस्टमेेंट 
समिट के माध्यम से 35 लाख 
करोड़ रुपए के एमओयू किए गए। 
इसमेें से 8 लाख करोड़ रुपए के 
एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिग की जा 
चुकी है। राज्य सरकार द्वारा विद्युत  
उत्पादन मेें आत्मनिर््भरता अर््जजित 
की गई। इसमेें 5 हजार मेगावाट 
से अधिक उत्पादन क्षमता स््थथापित 
की गई। युवाओ ं को रोजगार के 
अवसर दिए गए। इसमेें 92 हजार 
से अधिक युवाओ ंको नियुक्ति पत्र 
दिए गए। एक लाख से अधिक 
भर््ततियां प्रक्रियाधीन है। उन््होोंन� 
कहा कि महिलाओ ंको आत्मनिर््भर 

बनाने के लिए 19 लाख से अधिक 
महिलाओ ंको प्रशिक्षण दिया गया। 
इसमेें 11 लाख महिलाओ ं को 
लखपति दीदी बनाया गया। उन््होोंन� 
कहा कि राज्य सरकार द्वारा 
अजमेर को दोनो ंबजटो ंमेें विकास 
की ऎतिहासिक सौगातेें दी हैैं। 
इनमेें पेयजल समस्या के निदान 
के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल 
शर््ममा ने ईआरसीपी के माध्यम से 
मोर सागर बांध की सौगात दी। 
इस बांध का वर््क  ऑर््डर जारी हो 
चुका है। निर््ममाण कार््य प्रगतिरत 
है। इसके निर््ममाण मेें 4 हजार 
700 करोड़ रुपए से अधिक राशि 
का व्यय होगा। इसके पश्चात 
बिसलपुर बांध के माध्यम से 
इसे भरा जाएगा। आगामी समय 
मेें बांध द्वारा जिले को पेयजल 
आपूर््तति की जाएगी। उन््होोंन� कहा 
कि राज्य सरकार द्वारा किसान 
सम्मान निधि की राशि बढ़ाई गई 
है। इसी प्रकार जिले मेें विभिन्न 
विकास कार््य निरन्तर चल रहे है। 
राज्य सरकार द्वारा विकास कार्ययों 
एवं जनकल्याणकारी योजनाओ ं
की जानकारी आमजन को देने के 
लिए विकास रथ संचालित किए है।जिले मेें मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन,  

65703 के फॉर््म अप्राप्त, 39752 शिफ्ट हुए
-सुविधा: 1200 से ज्यादा वोटर वाले बूथोों का पुनर््गठन, 143 नए मतदान केें द्र 
बनाए;  15 जनवरी तक जुड़वा सकेें गे नाम 
-जिला निर््ववाचन अधिकारी की अध्येक्षता मेें आयोजित हुई बैठक, राजनीतिक 
दलोों को सौौंपी सूची, मांगे सुझाव
बंूदी (रॉयल पत्रिका)। भारत 
निर््ववाचन आयोग के निर्देशानुसार 
चल रहे मतदाता सूची के विशष 
गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत 
जिले के तीनो ंविधानसभा क्षेत््रोों की 
तस्वीर बदल गई है। पुनरीक्षण से 
पहले जिले मेें 8,97,906 मतदाता 
थे। बीएलओ ने घर-घर जाकर 
गणना प्रपत्र बांटे, जिनमेें से 
8,32,203 फॉर््म भरे हुए वापस 
मिले। लेकिन 65,703 गणना प्रपत्र 
अप्राप्त रहे। अप्राप्त गणना प्रपत््रोों 
मेें स््थथायी रूप से स््थथानांतरित 
39,752, मृत 14151, अनुपस््थथित 
8241, एकाधिक स््थथान पर 
पंजीकृत 3311 तथा अन्य कारण 
248 मिले।  प्रशासन ने पारदर््शशिता 
बरतत हुए इनकी सूची मुख्य 
निर््ववाचन अधिकारी की वेबसाइट 
( w w w . e l ecti    o n . ra  j ast   h an  .
gov.in) एवं जिले की वेबसाइट 
(https://bundi.rajasthan.gov.
in) और मतदान केें द््रोों, ग्राम 
पंचायत मुख्यालयो ं एवं नगरीय 
निकाय कार््ययालयो ं पर चस्पा 
कर दी है, ताकि आमजन देख 
सकेें । मतदाताओ ंकी सुविधा हेतु 
1200 से ज्यादा वोटर वाले बूथो ं
का पुनर््गठन किया गया हैैं। तीनो ं
विधानसभा क्षेत््रोों मेें पहले 895 

मतदान केें द्र थे, जिनका पुनर््गठन 
कर 143 नए केें द्र सृजित किए 
गए हैैं। अब 1038 मतदान केें द्र 
हो गए हैैं। अब 1200 से अधिक 
मतदाताओ ंवाला कोई भी मतदान 
केन्द्र शेष नही ंहै।
राजनीतिक दलो ंको सौपंी सूची, 
मागे सुझाव-
आयोग के निर्देशानुसार मंगलवार 
को जिला निर््ववाचन अधिकारी 
अक्षय गोदारा की अध्य क्षता मेें 
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलो ं
के बीएलए/प्रतिनिधियो ं के साथ 
बैठक हुई। इसमेें भारतीय जनता 
पार्टी से जिलाध्यपक्ष रामेश्वेर मीणा, 
अमित निम्बार््क ,  इंडियन नेशनल 
कॉग्रेस पार्टी से जिलाध्य क्ष महावीर 
मीना, मनीष गौत्तम, महावीर मीना, 
आम आदमी पार्टी से जिलाध्यक्ष 

अरविन्द सिह, कम्यूनिष्ट पार्टी 
ऑफ इण्डिया (मार्कक्ससिस्ट) पार्टी 
से बाबूलाल बैरवां उपस््थथित रहे। 
प्रशासन द्वारा इन्हहें मतदाता सूची 
की हार््ड व सॉफ्ट कॉपी सौपंी 
गई। साथ ही अप्राप्त फॉर्ममों की 
सूची भी दी गई। बैठक मेें जिला 
निर््ववाचन अधिकारी ने बताया कि 
16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 
2026 तक मतदाता सूची मेें नाम 
जुड़वाने या हटवाने के लिए दावे-
आपत्तियां ली जाएंगी। जो युवा 1 
अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टू बर 
2026 को 18 साल के हो रहे हैैं, 
वे अभी से फॉर््म-6 भरकर अग्रिम 
आवेदन कर सकते हैैं। इसके 
लिए ‘वोटर हेल्पलाइन ऐप’, ‘वोटर 
सर््वविस पोर््टल’ या बीएलओ के 
जरिए आवेदन किया जा सकेगा। नि:शुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा 

शिविर का हुआ शुभारंभ

बंूदी (रॉयल पत्रिका)। जिले मेें 
आमजन को जटिल गुदरोगो ं से 
मुक्ति दिलाने के लिए 10 दिवसीय 
निः शुल्क आवासीय आयुर्वेद शल्य 
चिकित्सा शिविर का शुभारंभ 
किसान भवन, पुरानी धानमंडी मेें 
मंगलवार को हुआ।  कार््यक्रम के 
मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष रामेश्वर 
मीणा रहे। अध्यक्षता पूर््व विधायक 
ओमप्रकाश डिगल ने की। विशिष्ट 
अतिथि नगर परिषद सभापति 
सरोज अग्रवाल एवं पूर््व विधायक 
अशोक डोगरा रहे। अतिथियो ं
ने धन्वंतरी भगवान की तस्वीर 
पर दीप प्रज्वलित कर शिविर 
का शुभारंभ किया। इस दौरान 
रामेश्वर मीणा ने कहा की आमजन 
जीवन मेें आयुर्वेद अपना कर 
बीमारियो ं से छुटकारा पा सकते 
हैैं साथ ही आयुर्वेद का शरीर के 

लिए कोई नुकसान भी नही ं है। 
आयुर्वेद अपनाने से बीमारी जड़ 
से समाप्त होती है। आमजन से 
स्वस््थ जीवनशैली अपनाने और 
आयुर्वेद चिकित्सा की ओर लौटने 
की अपील की। उन््होोंन� कहा कि 
नि:शुल्क शिविर आमजन के 
लिए अच्छास अवसर है, जिसका 
लाभ उठाकर वे कष्टसाध्य रोगो ं
से मुक्ति पा सकते हैैं और जीवन 
मेें प्रतिदिन योग को अपनाये। 
सहायक निदेशक डॉ भोलेश 
जैन ने शिविर के बारे मेें विस्तार 
से बताते हुए कहा कि शिविर मेें 
विशषज्ञ आयुर्वेद शल्य चिकित्सको ं
द्वारा जटिल गुदरोगो,ं जैसे पाइल्स 
(बवासीर), फिस्टुला (भगंदर), और 
फीशर आदि का प्रभावी क्षारसूत्र 
चिकित्सा विधि से उपचार किया 
जाएगा।

यूरिया की निरंतर आपूर््तति जारी, कालाबाजारी 
पर सख्त निगरानी

चित्तौड़गढ़ (रॉयल पत्रिका)। जिले 
मेें रबी फसल 2025 के अंतर््गत गेहूूं 
की बुवाई एक साथ होने के कारण 
यूरिया उर््वरक की मांग मेें वृद्धि हुई 
है। माह अक्टू बर मेें जिलेभर मेें हुई 
अच्छी वर््षषा के चलते किसानो ंद्वारा 
व्यापक स्तर पर गेहूूं की बुवाई की 
गई है। गत वर््ष गेहूूं का क्षेत्रफल 
1,40,150 हेक्टेयर था, जबकि 
रबी 2025 मेें अब तक 1,55,110 
हेक्टेयर क्षेत्र मेें गेहूूं की बुवाई हो 
चुकी है, जिससे यूरिया की मांग 
स्वाभाविक रूप से बढ़़ी है। रबी 
2025 मेें जिले की कुल अनुमानित 
मांग 55,500 मैट््ररि क टन यूरिया के 
विरुद्ध अब तक लगभग 46,000 
मैट््ररि क टन यूरिया की आपूर््तति 
हो चुकी है। जिले मेें यूरिया की 
आपूर््तति निरतर जारी है। हाल ही मेें 
इफको की एक रैक प्राप्त हो चुकी 
है तथा इसी सप्ताह 1–2 अतिरिक्त 
रैक और प्राप्त होने की संभावना 
है। किसानो ं को सलाह दी गई 
है कि वे आवश्यकता अनुसार 
ही उर््वरक का क्रय करेें  तथा 
तरल नाइट््ररोज न युक्त उर््वरको ं

का अधिक 
उ प य ो ग 
करेें , जिससे 
पौधो ं को 
न ा इ ट््ररोज   न 
की सटीक 
मात्रा प्राप्त 
हो सके। 
उल्ले खनीय 
है कि यूरिया 
मेें नाइट््ररोज न 
क ी 
उपयोगिता लगभग 30 प्रतिशत 
ही होती है, शेष मात्रा भूमि या 
वायुमंडल मेें नष्ट हो जाती है। 
जिले मेें यूरिया की सुचारु आपूर््तति 
सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन 
एवं जनप्रतिनिधियो ं द्वारा सतत 
प्रयास किए जा रहे हैैं। उर््वरक 
विक्रेत ाओ ं से अनुरोध किया गया 
है कि वे उर््वरक नियंत्रण आदेश 
1985 के प्रावधानो ंका पूर््ण पालन 
करत हुए किसानो ंको उर््वरक का 
विक्रय करेें । किसी भी प्रकार की 
अनियमितता पाए जाने पर कठोर 
कार््रवाई की जाएगी। गुण नियंत्रण 

अभियान के अंतर््गत निर््धधारित 366 
नमूनो ं के लक्ष्य के विरुद्ध अब 
तक 2,508 उर््वरक नमूने लिए 
जा चुके हैैं। जिले मेें 583 उर््वरक 
विक्रेत ाओ ंका निरीक्षण किया गया, 
72 विक्रेत ाओ ं को कारण बताओ 
नोटिस जारी किए गए तथा 16 
उर््वरक अनुज्ञा पत्र निलंबित किए 
गए हैैं। इसके अतिरिक्त 3 प्रकरणो ं
मेें पुलिस थानो ं मेें एफआईआर 
दर््ज कराई गई है। प्रयोगशाला 
द्वारा अमानक घोषित उर््वरको ंके 
मामलो ं मेें संबंधित विक्रेत ाओ ं के 
विरुद्ध माननीय न्यायालयो ं मेें 21 
इस्तगासे भी दायर किए गए हैैं।

वन राज्य मंत्री ने अलवर शहर विधानसभा 
कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता का किया शुभारम्भ

-विकास रथ का किया स्वागत, आमजन को प्रचार सामग्री की वितरित
अलवर (रॉयल पत्रिका)। वन 
एवं पर््ययावरण राज्य मंत्री (स्वतत्र 
प्रभार) संजय शर््ममा ने रविवार 
को अलवर सांसद खेल उत्सव 
2.0 के तहत आयोजित अलवर 
शहर विधानसभा कम्युनिटी 
क्रिकेट प्रतियोगिता का राजऋषि 
महाविद्यालय के खेल मैदान मेें 
बैटिग कर शुभारम्भ किया। इस 
दौरान उन््होोंन� प्रतियोगिता की 
ट््ररॉ फी का विमोचन भी किया। वन 
राज्यमंत्री श्री शर््ममा ने मैच देखकर 
खिलाडियो ं की हौसला-अफजाई 
करत हुए टीम भावना के साथ 
खिलाडियो ं को खेल मेें अच्छा 
प्रदर््शन करने हेतु प्रोत्साहित 
किया। उन््होोंन� केें द्रीय वन मंत्री एवं 
अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव द्वारा 
खेल प्रतिभाओ ं को निखारने एवं 
उनको आगे बढाने के लिए अलवर 
सांसद खेल उत्सव के माध्यम से 
खेल का बेहतर प्लेटफार््म उपलब्ध 
कराने पर उनको साधुवाद दिया। 
उन््होोंन� कहा कि अलवर सांसद 
खेल उत्सव के माध्यम से ना 
केवल खिलाडियो ं को खेल मंच 
प्रदान किया जा रहा है, बल्कि 
खिलाडियो ंको सांई के प्रशिक्षको ं
द्वारा प्रशिक्षण भी दिलाया गया 
है। उन््होोंन� कहा कि अलवर 
सांसद खेल उत्सव के तहत 
अलवर लोकसभा क्षेत्र की आठो ं

विधानसभाओ ं मेें कम्युनिटी खेलो ं
का आयोजन कराया जा रहा 
है, जिसमेें हजारो ं की संख्या मेें 
खिलाडी बढचढकर उत्साह के 
साथ भाग ले रहे हैैं। इस दौरान 
उन््होोंन� अलवर शहर विधानसभा 
कम्युनिटी क्रिकेट प्रतियोगिता 
की ट््ररॉ फी का विमोचन भी किया। 
सरस डेयरी के चेयरमैन नितिन 
सांगवान ने कहा कि अलवर के 
खिलाडियो ं की खेल प्रतिभा को 
निखार कर उन्हहें खेल का बेहतर 
मंच प्रदान करने के उद्देश्य से 
केें द्रीय वन मंत्री एवं अलवर सांसद 
भूपेन्द्र यादव ने अलवर सांसद 
खेल उत्सव की शुरूआत की है।
विकास रथ का किया स्वागत, 
आमजन को प्रचार सामग्री की 
वितरित—
वन राज्य मंत्री संजय शर््ममा ने राज्य 
सरकार के दो वर््ष पूर््ण होने के 

उपलक्ष्य मेें आए विकास रथ का 
राजऋषि महाविद्यालय खेल मैदान 
मेें  स्वागत किया। उन््होोंन� कहा 
कि राज्य सरकार द्वारा अपने दो 
वर्षषों मेें प्रदेश के चहुुंमुखी विकास 
एवं आमजन के सर््वाांगीण कल्याण 
की भावना से ऐतिहासिक कार््य 
किए गए हैैं। उन््होोंन� कहा कि 
सरकार द्वारा अपने दोनो ंबजटो ंमेें 
अलवर को विकास की महत्वपूर््ण 
सौगातेें दी गई, जिससे अलवर के 
विकास को गति मिली है। उन््होोंन� 
आमजन से सरकार द्वारा संचालित 
योजनाओ ं का जागरूक रहकर 
लाभ उठाने का आह्वान किया। 
इस दौरान उन््होोंन� विकास रथ मेें 
लगी एलईडी स्क्रीन पर सरकार 
की योजनाओ ं के वीडियो संदेश 
को देखा तथा आमजन को प्रचार 
सामग्री वितरित की।

विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र 
को तीन दिन मेें दी 6 करोड़ के विकास कार्ययों की सौगात
अजमेर (रॉयल पत्रिका)। 
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव 
देवनानी ने अजमेर उत्तर 
विधानसभा क्षेत्र मेें विकास कार्ययों 
को नई गति देते हुए विगत तीन 
दिनो ं मेें लगभग 6 करोड़ रुपये 
की लागत के विभिन्न विकास 
कार्ययों की सौगात दी है। इन कार्ययों 
के माध्यम से क्षेत्र मेें आधारभूत 
सुविधाओ ं का विस्तार किया जा 
रहा है। इससे आमजन को बेहतर 
आवागमन, सुचारू जल निकासी, 
पेयजल, सुरक्षा एवं स्वच्छता जैसी 
मूलभूत सुविधाओ ंका प्रत्यक्ष लाभ 
मिल सकेगा। इसी क्रम मेें रविवार 
को देवनानी द्वारा नागफणी क्षेत्र 
मेें बद्री विशाल मंदिर के सामने 
आयोजित कार््यक्रम मेें सार््वजनिक 
निर््ममाण विभाग द्वारा कराए जाने 
वाले विभिन्न विकास कार्ययों का 
शुभारंभ किया गया। इस अवसर 
पर वार््ड 5 मेें बद्री विशाल मंदिर 
से शास्त्री कॉलोनी तक नाले के 
निर््ममाण कार््य का विधिवत शुभारंभ 
किया गया। इस पर लगभग एक 
करोड़ 36 लाख 50 हजार रुपये 
की लागत आएगी। यह नाला वर्षषों 

से चली आ रही जलभराव की 
समस्या एवं कच्चे नाले के क्षतिग्रस्त 
होने से उत्पन्न परेशानियो ंके स््थथायी 
समाधान मेें महत्वपूर््ण भूमिका 
निभाएगा। विधानसभा अध्यक्ष 
देवनानी ने कहा कि लगभग डेढ़ 
करोड़ रुपये की लागत से बनने 
वाले इस नाले का निर््ममाण कार््य 
समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर््ण तरीके 
से पूर््ण कराया जाएगा। नाले 
के निर््ममाण से नागफणी क्षेत्र के 
निवासियो ं को जलभराव से बड़ी 
राहत मिलेगी। उन््होोंन� बताया कि 
अजमेर उत्तर क्षेत्र मेें अब तक 
लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत 
से 15 नालो ं का निर््ममाण कार््य 
पूर््ण किया जा चुका है।  इसके 

सकारात्मक परिणामस्वरूप क्षेत्र 
धीरे-धीरे जलभराव की समस्या 
से मुक्त हो रहा है। इसके पश्चात 
देवनानी ने बजट घोषणा वर््ष 
2025-26 के अंतर््गत वार््ड 5 स््थथित 
भागचंद सोनी नगर मेें स्वीकृत 
विभिन्न सड़क निर््ममाण कार्ययों का 
भी शुभारंभ किया। इन सड़को ंका 
निर््ममाण लगभग 16 लाख रुपये की 
लागत से किया जाएगा। उन््होोंन� 
कहा कि सड़केें  किसी भी क्षेत्र 
के विकास की आधारशिला होती 
हैैं। मजबूत सड़केें  आवागमन 
को सुगम बनाने के साथ व्यापार, 
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन 
की गतिविधियो ंको भी गति प्रदान 
करती हैैं।

भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ईडी 
और सीबीआई ‌का ‌गलत इस्तेमाल किए जाने पर 

प्रधानमंत्री का पुतला फंूका एवं विरोध प्रदर््शन किया

चूरू (रॉयल पत्रिका)। जिला 
मुख्यालय पर प्रदेश मेें कांग्रेस 
नेताओ ं के खिलाफ लगातार की 
जा रही ईडी और सीबीआई की 
कार््यवाही के विरोध मेें चूरू जिला 
कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर््शन 
किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 
निर्देशानुसार चूरू जिला कांग्रेस 
कमेटी के जिलाध्यक्ष व सुजानगढ 
विधायक मनोज मेघवाल के 
नेतृत्व मेें कांग्रेस कार््यकर््तताओ ं
ने चूरू जिला कलेक्ट्रे ट आपणी 
योजना के आगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र 
मोदी का पुतला जलाकर विरोध 
प्रदर््शन किया गया। जिलाध्यक्ष 
मनोज मेघवाल ने कहा कि भाजपा 
के इशारे पर कांग्रेस नेताओ ं के 
खिलाफ की जा रही जांच एजेेंस�ियो ं
की कार््यवाही बदले की भावना 
को दर््शशाती है। यह सुशासन का 
नही, बल्कि कुशासन का संकेत 
है। उन्होने कहा कि कांग्रेस ने 
अंग्रेजो ंके सामने घुटने नही टेके, 
तो भाजपा से भी डरने वाली नही 
है। हम जनता की आवाज उठाते 
रहेेंगे और भाजपा की दमनकारी 
नीतियो ं के खिलाफ लडाई जारी 
रखेगे। मनोज मेघवाल ने कहा 
कि सत्य कभी प्राजीत नही 
होता आखिर सच्चाई की जीत 
हुई। न्यायालय ने ईडी द्वारा की 
कार््यवाही पर रोक लगाकर 
सच्चाई एक बार फिर साबित 

हुई है। इस दौरान रियाजत खान, 
असलम खोखर, किशोर धान्धू, 
मुस्ताक खान, इदरिश गौरी, संजय 
कस्वा, जमील चौहान, आदूराम 
न्यौल, आशाराम सैनी, आसीफ 
खान, सुरेश कल्ला, सुनुिता 
कपुरिया, विकाश मील, मोसीन 
खान, रामनिवास साहरण, विधाधर 
मेघवाल, प्रदीप तोदी, बजरगलाल 
सैन, महेन्द्र डुकिया, विजयपाल 
चाहर, कल्याण सिह शेखावत, 
राजकुमार इंदोरिया, रामचन्द्र 
गोदारा, रमेश राव, नारायण 
बालाण, अरविन्द चाकलान, शेर 
खां मलखाण संजय भाटी, आरिफ 
पिथिसर, विधाधर बेनीवाल, 
अमीत मारोठिया, अजीज खान, 
विमल शर््ममा, आसीफ निर््बबाण, 
तौफिक खान पार््षद, प्यारलाल 
दानोदिया, सद्दाम हुसैन, सोयल 
डीके, शिवकुमार शर््ममा, अबरार 
खान, समीउल्लाह गौरी, अख्तर 
खान, रामप्रताप कांटीवाल, 
लोकेश सैनी, सोहनलाल मेघवाल, 
रतनलाल जांगिड, अब्बास काजी, 
बजरग बजाड, किशनाराम बाबल, 
आबिद मोयल, शाहरूख खान, 
अज्जू लुहार, अल्ताफ लीलगर, 
ज्योति सिह, बालीबाई, प्रमिला 
भाकर, भादरराम, अब्दुला कुरेशी, 
सहित सैकडो कांग्रेस कार््यकर््तता 
मौजुद रहेें।

कांग्रेस का बड़ा प्रदर््शन नेशनल हेराल्ड 
केस: न्यायालय के फैसले के बाद

सवाई माधोपुर (रॉयल पत्रिका)।  
नेशनल हेराल्ड मामले मेें माननीय 
न्यायालय द्वारा कांग्रेस की वरिष्ठ 
नेता श्रीमती सोनिया गांधी और 
लोकसभा मेें नेता प्रतिपक्ष राहुल 
गांधी के विरुद्ध प्रवर््तन निदेशालय 
(ED) की कार््रवाई को लेकर 
आए हालिया घटनाक्रम के बाद 
आज जिला कांग्रेस कमेटी सवाई 
माधोपुर मेें भारी रोष देखने को 
मिला। कांग्रेस मीडिया प्रभारी 
अमन ने जानकारी देते हुए 
बताया कि बामनवास विधायक 
एवं जिला अध्यक्ष इंदिरा मीणा 
के नेतृत्व मेें कांग्रेस कार््यकर््तताओ ं
ने जिला मुख्यालय पर जोरदार 
विरोध प्रदर््शन किया। इस दौरान 
कांग्रेसियो ं ने केें द्र सरकार के 
खिलाफ जमकर नारेबाजी की 
और प्रधानमंत्री मोदी व गृह मंत्री 
अमित शाह का पुतला दहन 
किया। प्रदर््शन को संबोधित 

करत हुए विधायक इंदिरा मीणा 
ने कहा कि माननीय न्यायालय 
के रुख ने यह स्पष्ट कर दिया है 
कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी 
के खिलाफ ED की कार््रवाई पूरी 
तरह से फर्जी, राजनीति से प्रेरित 
और दुर््भभावनापूर््ण थी। उन््होोंन� 
आरोप लगाया कि भाजपा सरकार 
केें द्रीय एजेेंस�ियो ंका दुरुपयोग कर 
विपक्ष की आवाज को दबाने का 
प्रयास कर रही है, लेकिन सत्य 
की जीत हुई है। जिला मुख्यालय 
पर आयोजित इस प्रदर््शन मेें बड़ी 
संख्या मेें कांग्रेस पदाधिकारी 
और कार््यकर््तता शामिल हुए। 
जिला कांग्रेस कमेटी के विभिन्न 
प्रकोष््ठोों के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष 
मंडल अध्यक्ष नगर अध्यक्ष 
स््थथानीय जनप्रतिनिधि और सैकड़ो ं
कार््यकर््तता मौजूद रहे, जिन््होोंन� 
एकजुट होकर केें द्र की नीतियो ं
का विरोध किया।
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मुद्रक, प्रकाशक व स्वत्त्वाधिकारी मुन्ना खान के लिए श्री राम ऑफसेट, 6, शॉपिग सेेंटर, जोरावर सिंह गेट के बाहर, आमेर रोड, जयपुर से मुद्रित तथा रॉयल पत्रिका कार््ययालय 4312 मोहल्ला नायकोों का, जगन्नाथ शाह का रास्ता, 
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